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 LOK  SABHA  DEBATES

 LOK  SABHA

 Saturday,  April  ag
 Bi

 78/Vaisakha  we  7900 ip
 (oaks

 99  79

 पक  Lok  Sabha  met  at  five  minutes  past
 Elen  of  a  clock

 OMe.  Sreaxen  in  the  Chair]

 श्री  घुरे  विक्रम  (शाहजहांपुर)
 अध्यक्ष  जी,  ग्वालियर  में  बिड़ला  ग्रुप  के  8

 हंजार  मज़दूर  हड़ताल  कर  रहे  हैं,  श्रानदोलन

 चला  रहे  हैं.  .

 MR.  SPEAKER:  As  I  have  already
 mentioned,  there  is  no  zero  hour  as  such.

 Yeu  must  take  my  permission  before
 you  say  anything.  Unless  you  give
 macin  writing,  Iwill  notallow.  Papers
 to  be  laid.

 थी  सुरेखा  विक्रम  :  :  मैंने  आप  को

 नोटिस  दे  दिया,  लिख  कर  भी दे  दूंगा  1

 5  कल
 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 NAvAL  CEREMONIAL,  Conptrions  oF
 Sarvice  amp  MIsceLLANZous

 (Amenvwent)  Racutation,  3970
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  DEFENCE  (PROF.
 SHER  SINGH):  On  behalf  of  Shri
 Jagjivan  Ram,  I  beg  to  lay  on  the  Table
 a  copy  of  the  Naval  Ceremonial,  Condi-
 tions  of  Service  and  Miscellaneous
 (Amendment)  Regulations,  7979
 (Hindi  and  English  versions)
 published  in  Notification  No.  S.R.O.  306
 in  Gazette  of  India  dated  the  r5th  April,
 हुक),  under  section  385  of  the  Navy  Act,
 1952  [Pleced  in  Library,  See  No.  LT-
 aarg/78).

 847  L.S.—!

 “Q
 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 SEORETARY  Sir,  I’  have  to  report the  following  message  received  from  the
 Secretary-General  of  Rajya  Sabha  :—

 “In  accordance  with  the  provisions
 of  rule  वा  of  the  Rules  of  Proce-
 dure  and  Conduct  of  Business in
 the  Rajya  Sabha,  I  am  directed  to
 enclose  a  copy  of  the  Insolvency
 Laws  (Amendment)  Bill  1978,
 which  has  been  passed  by  the
 Rajya  Sabha  at  its  sitting  held
 on  the  26th  April  1978.”

 INSOLVENCY  LAWS  (AMEND  y
 mre  (  MENT)

 As  PaseD  8४  Ragya-Sasua
 SECRETARY  :  Sir,  I  fay  on  he  Table:

 of  the  House  the  Insolvency  Laws  (Amemd-
 ment)  Bill,  1978,  as  passed  by  Rajya
 Sabha.

 24.07  hrs.

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER
 OF  URGENT

 ०
 IMPORT-

 RECOVERY  OF  BOMBS  NEAR  GULBARGA
 Rasiway  STATION  AND  ALSO  UNDBR

 A  RalLway  Bripor,

 SHRI  RAJSHEKHAR
 (Raichur)  :  Sir,  I  call  the  attention  of  the
 Minister  of  Home  Affairs  to  the  following
 matter  of  urgent  public  importance  and
 I  request  that  he  may  make  a  statement
 thereon  :—

 “The
 penne  conery

 of  four
 w  army  markings

 railway
 a

 bombs
 near  the  Gul

 Railway,

 KOLUR



 Recovery  of  bombs

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI HIANIK  LAL  MANDAL)  :  Sir,  the

 in  the  vicinity grenades of
 ry  eon

 Railway  Station  on  780  and
 7909  A  978  has  come  to  Government’

 to  a@  report  received
 from  the  Government,  on  the
 morning  of  :8th  April  a  watchman  of  a
 private  textile  mill  noticed  two

 band grenad  Serie
 towar

 the  east  of  the  Gulbarga  y  Station
 The  Railway  Police  acined

 Pe  _leaeia ‘was
 as)  B  of  the  Indian  Explosives  Act  1884,

 larly  on  the  morning  of  390  April a  coolie  noticed  two  grenades  near  a  rail-
 way  bridge  close  to  the  eastern  end  of  the
 platform,  These  grenades  were  also
 selzed  by  the  Railway  Police  and  an-
 other  case  was  registered  under  the  Indian
 Explosives  Act

 While  further  investigations  are  in  pro
 in  reapect  of  both  these  cases,  the

 Ministry  of  Defence  have  confirmed  that
 the  recovered  are  of  military
 origin  intended  for  simulation  purposes
 during  traini  and  are  harmless.
 However’  patrol  ling  in  the  area  has  been
 intensified  by  the  local  police.

 शमी  राजबोखर  फोल्र  :  ग्रध्यक्ष  महोदय,
 जो  कुछ  भी  मंत्री  महोदय  ने  अपने  बथान  में
 बताया  है,  पह  सब  कुछ  पेपस  में  झाया  है  V
 कोई  नई  बीज़  बताने  की  कपा  नहीं  की  है
 मेरा  मेव  उद्देश्य  सवाल  पूछने  का|यह  था  कि
 बह  जो  श्रार्मी  माकिंग  के  बम  भे,  ये  गुलबर्गा
 स्टेशन  के  करीब  कंसे  झाए.  क्योंकि  वहां  कोई

 सेज्मफेक्चरिय  फैक्टरी  नहीं  है  जो  झार्मी  क ेलिए
 जिप्स  बनाए  जति  ny  दो  जगहों  पर  दो  दो,

 बब  मिले  ।  एक  ig  तारीख  को  मिले  दौर
 दूसरे  i9  तारीख  को  मिले  ।  तो  इन  बमों
 के  वहां  पर  आने  की  वजह  क्‍या  है,  कैसे  लाए
 गये,  इस  के  बारे  में  गृह  मंत्रालय  डन्फमिमन

 ककेगर  करने  में  असफल  रहा  है  |  यह  सब
 को  मालूम  है  कि  बम  मिले  हैं  श्रौर  केस  रजिस्टर
 किये  गये  हैं  श्लीर  यह  दुर्भाग्य  की  बात  हैं  कि-
 जो  दो  शत  दो  जगहों  पर  रखे  गये|  ये  उन  को
 दूसरे  ही  लोगों  ने  देखा  -  एक  का  पता
 टैक्सटाइल  के  थाचमन  ने  ढूंढ  कर  लगाया
 अर  दूसरे  का  रेलवे  कुली  ने  लगाया  शरीर  जो
 रेख  के  करीन  था,  बह  दूसरे  दिन  मिला

 APRIL  29,  i978  near  Gulbarga  Rly.  4
 Station  (CA)

 हमारे  रेलवे  मंत्री  महोदय  ने  बताया  था  कि
 हमारे  पास  4  हसार  बेंयमन  हैं  झौर  ॥

 हज़ार  प्रोटैक्शन  फोर्स  है  जो  एक  लाख  रुपया
 वे  इस  पर  प्रति  दिन  खर्च  करते  हैं । गुलडना'
 डिगीजनल  हेडब्वार्ट र|है  र  वहां  पर  काफ़ी
 फोर्स  भी  रहती  है  शौर  हाल  ही  में  जो  साक्रष
 रेलवे  पर  गड़बड़  हुई  थी,  तो  उस  के  लिए
 काफ़ी  स्टाफ़  भी  पोस्ट  किया  गया  हैं।  तो
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उसको  ढूंढने
 में  एक  दिन  क्‍यों  लगा  ?  कुछ  पेपस  में  यह  भी
 आया  है  कि  पुलिश  बालों  का  झन्दाजा  है  कि
 ट्रेन  में  जाते  बक्‍त ये  थिर  गये  हाग  इस  के
 बारे  में  मैं  झाप  से  पूछना  चाहता  हू  कि  जब .
 कभी  ऐसे  मिलिट्री  एक्सर्प्वोसिध्ज  रैलने  बगन्स
 पर  ले  जाए  जाते  हैं,  तो  काफ़ी  भ्रच्छे  डिब्बे
 इस्तेमाल  करते  हैं  भौर  उनफो  लोड  भी  झारी
 के  लोग  करते  हैं  मौर  उस  पर  एस्कोर्ट  शी
 होती  है  भौर  बे  ट्रेनें  सब  रेलवे  स्टेशनों  पर
 नहीं  रुकती  हैं  बल्कि  कुछ  खास  खास  बड़े  बड़े
 स्टेशनों  पर  ही  रुकती  हैं  पानी  लेने  के  लिए  या
 इंजन  को  कुछ  ठोक  करने  के  लिए,  इस  के
 बाषजूद  भी  ये  बस  कंसे  थिर  गये  मैं  बह
 भी  जानना  चाहता  हूं  कि  ये  बम  कहां  से
 दिये  यये  थे,  क्‍यों  दिये  गये  थे  श्रौर  कहां
 ले  जाए  जा  रहे  थे  धौर  कहां  मिस  हुए,  इस
 सब  का  जवाब  न  'डिफेस्स  बालों  ने  दिया  है

 श्रौर  /  न  ही  इसके  बारे  सें  गृह  मंत्रालय,  ने
 कोई  छास  जानकारी  दी  है  tv  बड़ी  झासानी
 से  शौर  सरल  भाव  से  ही  इस  चीज़  को  लिया
 गया  दिखाई  देता  है  ।  मात्र  यह,कह  दिया
 गया  कि  हार्मफूल  नहीं  हैं।  कहां|से  ये  राए,
 किस  एक/उट  में  से  शाए.  कुछ  भी  नहीं  बताया
 गया  है।  यह  केवल  कह  दिया  गया  तै  कि  केस
 रजिस्टर  हो  गया  है  ।  इसको  छोटी  सी
 बात  कह  कर  श्रापकों  नजरंदाज  नहीं  कर  देना
 चाहिये  ।  यह  [एक  चिंनगारी  है  जो  कल  को
 भड़क  कर  भाग  बन  सकती  है  |  इस  धास्ते
 इस  तरह  की  घटना  को  नजरंदाज़  करना  गलत
 है  ।  बम  कहां  से  झाए  कहां  से  मिस  हुए
 क्या  इसके  बारे  में  झापने  डिफेंस

 धान  हैं
 से

 पूछा  है।  भगर  थे  हार्मलेस  भी  ये  तो  |
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 किस  एकाउंट  से  में  गए  हैं।  भाष  ये  कहा  है
 कि  ट्रेनिंग  क ेलिए  इनका  इस्तेमाल  होता  है
 wa  इनका  किस  तरह  से  उपयोग  होना  है
 बह  भी  उनके  ऊपर  लिखा  गया  होगा  t
 डिफेंस  फोसिस  का  कोई  भी  मैटीरियल  झगर
 इस  तरह  से  गायन  हो  जाता  है  तो  क्या  सरकार
 कोई  कड़ें  कदम  उठाएग्री  या  नहीं  ताकि  यह
 बायब,  बेग  रिप्लाई  देने  से  कोई  लाभ
 नहीं  fi  समस्या  का  समाधान  नहीं
 हो  सकता  है  भाप  ठीक  ठीक  बताएं  भौर
 पता  लगाएं  कि  ये  कैसे  वहां  पर  भ्राए।  दो
 दिन  ये  हां  पर  पड़े  रहे,  न  रेलवे  प्रोटेक्शन
 फोर्स  धाले  इनको  ढूंढ  पाए  श्रौर  न  ही/पुलिस
 'के  लोगों  ने  इनको  ढूंढा  ।  लोगों  ने  खुद  बताया
 कि  दे  यहां  पर  पड़े  हुए  हैं।  इतनी  लापरवाही
 नहीं  होनी  चाहिये  ।  देश  में  ऐसे  हालात
 पैदा  हो  रहे  हैं  कि भारत  की  जनता  भ्राजकल
 रेलों  से

 ्य

 से  घबरा  रही  है।  तथम्धर
 I977  4  द  के  करीब एक  इंसीडेंट

 हुआ  था  1  रेल  कर्मचारी  वहां  काम  कर  रहे
 थे।  बंदूफधारी  लोगों  ये  उनको  श्राकर  डराया
 घमकाया  शौर  कहा  कि  उनको  गोली  का

 निशानाबता  दिया  जाएगा  ।  श्रापने  बहुत
 ही  सरल  भाष  से  इस  का  उत्तर  दे  दिया  है  ।
 आप  यह  बताएं  कि  ठोस  कदम  श्राप  क्या  उठा
 रहे  हैं  इस  तरह  की  धटनाप्ोों  को  रोकने  के
 लिए।  क्‍या  भाप  जो  दोषी  पाएं|जाएंगे  उनको
 कड़ी  श्रे  फड़ी  सजा  देंगे  ?  बम  कहां  से  शाए
 बोर  कहां  जा  रहे  थे  यह  भी  आ्राप  बताएं  ?
 कहां  से  ये  मिस  हुए  धौर  किस  एकाउंट
 में  से गए  यह  भी  झाप  बताएं  ।

 ची  धनिक  लाल  मंडल  :  सरकार  किसी
 घटना  को

 [जिरंदाज
 करना  नहीं  चाहती  t

 यह  मैं  झ्रापको  विश्वास  दिलाता  हूं  ।  केवल
 सरकार  किसी  घटना  को  तूल  भी  नहीं  देना
 चाहती  t  जितना  किसी  घटना  का  महत्व  है
 उतना  ही  महत्व  उसको  दिया  जाना  चाहिये,
 न  ज्यादा  भौर  न  कम)  मैंने  बताया  है  कि
 से  पेपे  ट्रेलिण  परपज्ञ  के  लिये  थें  ।  इनका
 काम  सिर्फ  भ्रावाज़  करना  होता  है।

 Station  (CA)
 इन  से  कोई  खतरा  नहीं  होंतां  ।  रिपोर्ट  यह
 है  कि  आदमी  को  से  नहीं

 55०5 आधषाज़  होती  है  इन  से  फ्क्
 किसी  का  इरादय  होता  तो  संबोटीयर्ज  इनका
 इस्तेमाल  नहीं  करते  t  फिर भी  जांच  हो
 रही  है,  पुलिस  विभाग  की  झोर  से  ध्रौर  डिफेंस
 विभाग  की  ओर

 ह  ह्

 बह  पूरी  हो
 जाएगी  तभी  कुछ  डै'  कह  पाना  सम्भव
 होगा  ।  —~"s

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  सफर
 करना  रेलों  से  खतरनाक  हो  गया  है  ।  उस
 दिन  रेल  मंत्री  जी  ने  सम्यक  इसका  जथातर
 दिया  था  |  में  भी  घिश्वास  दिलाता  हूं  कि
 रेलों  से सफर  करने[में  कोई  खतरा  नहीं  है
 जो  दु्धेटनाएं  हुई  हैं  एक  श्ाध  को  छोड़  कर

 जिस  में  प्राशंका  है  कि  सैबोदेज. हू  हुआ  है,  बीर
 किसी  में  एंसी  श्राशका  नहीं  है  ।  स्थिति  पर
 प्रो  नियंत्रण  पा  लिया  गया  है  ।

 MR,  SPEAKER  :  You  have  not  ans-
 wered  his  question,  how  did  it  come
 about,  how  was  it  found  out  ?

 भी  धनिक  लाल  संडल  :  जब  तक  पूरी.
 जांच  नहीं  हो  जाती  है  पुलिस  विभाग  तथा
 डिफेंस  चिभाग  की  श्रोर  से  तब  तक  कुछ
 भी  कहना  सम्भव  नहीं  हो  सकता  है  ।  इस
 तरह  के  ग्रेनेड  जो  देश  के  एक  हिस्से  से  दूसरे
 में  ले  जाए  जाते  हैं

 हुन
 है  कि

 केझरलेसनेस  के  कारण  बे  गए  हों  ।
 मुझे  यह  जानकारी  दी  गई  है  कि  ट्रेनिंग  के
 काभ  में  इस  तरह  के  ग्रेनेड  दिए  जाते  हैं
 'मिलिटरीमेन  को  वे  जब  घर  जाते  हैं  तो  एक
 प्राध  वे  लेी  जाते  हैं।  इनका  मछली  पकड़ने
 में  बड़ा  इस्तेमाल  होता  है  1  पानी  के  श्रन्दर
 रख  देने  पर  मछलियां  ऊपर  चली  आती  हैं
 और  भासानी  से  पकड़ी  जा  सकती  हैं।  यह
 भी  कारण  हो  सकता  है।  यह  भी  हो  सकता
 है  कि  किभरलैसनेस  की  वजह  से  किसी  के
 बेंग  से  य  गिर  गए  हों  ।



 7  Recovery  of  bambs

 wf  राम  बिज्ात  पासवान  (हाजोपूर)  :
 अध्यक्ष  जी,  मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  इसे
 ह्त्के  ढंग  से  नहीं  लेना  जाहिए,  भौर  मैं  भी
 मानता  हूं  कि  किसी  चीज़  को  हल्के  ढंग  से
 नहीं  लेना  /चाहिये  ।  लेकिन  मैं.  इसको
 गम्भी  रतापूर्वक  ले  रहा  हूं  भौर  इसलिये
 मंत्री  महोदय  से  आग्रह  करूंगा  कि  वह  भी
 इसको  गम्भीरतापूर्वक  लें  ।  इसलिये  कि  यह
 बम  विस्फोट  होना  यह  कोई  भ्राडिनरी  बम
 नहीं  है  जिसको  /लोग  देहातों  में  नाजायज़
 तरीके  &  बनाते  हैं,  जिनके  हम  लोग  प्रतिनिधि
 हैं  उनमें  से  कुछ  लोग  बनाते  हैं  ।  तो  वैसा
 बम  नहीं  था  बल्कि  बहू  मिलिटरी  का  बस  था,
 श्रौर  मिलिटरी  के  बम  के  सम्बन्ध  में  जहां|से
 हम  आते  हैं  और  हमारे  गृह  राज्य  मंत्री  आते
 हैं  इनके  घर  के  बगल  में  ही  975  में  भयंकर
 कांड  हुआ,  ठीक  इसी  तरह  का  कांड  हुप्ला  1
 अन्तर  केवल  इतना  ही  है  कि  यह  मछली,
 मारने  वाला  बम  था  ।  और  वह  स्वर्गीय
 ललित  नारायण  मिश्र  को  मारने  वाला  बम
 था  ।  लेकिन  ठीक  इसी  तरह  रेलवे  लाइन
 के  बगल  में  प्लेटफाम॑  पर  बम  विस्फोट  हमा
 था  और  वह  मिलिटरी  का  बम  था  |  लेकिन
 भयंगर  घटना [घट  गई  ।  22  को  बम  फटा
 झौर  23  तारीख  को  लखित  बाथू  की  मृत्यु
 हो  गई  ।  इसलिये जब  तक  कोई  घटना  घटती
 नहीं  है  तब  तक  उसको  हल्का  माना  जाता  है,
 लेकिन  जब  भयंकर  रूप  से  पटना  हो  जाती
 है  तो  बह  देश  के  लिये  शर्मनाक  बात  हो  जाती
 है  ।  और  इस  घटना  का  तीन  विभागों  से
 सम्बन्ध  है,  ला  ऐंड  झाइडर  के  बारे  में  गृह
 मंत्रालय  से  इसका  सम्बन्ध  है,  डिफ़ेंस[का  यह
 बम  था  इसलिये  सुरक्षा  मंत्रालय  से  इसका
 सम्बन्ध  है  और  चुंकि  रेलवे  लाइन  पर
 बम  फटा  है  इसलिये  रेल  विभाग  का  भी
 यह  मामला  है  mn

 Ss
 झापने  कहा  कि  नेग्लीजेंस  है,  कहीं

 कहीं  कुछ  न  कुछ  ज्ापरवाही  बरती  गई
 क्योंकि  झाप  यह  तो  नहीं  कह  सकते  कि  कोयले
 का  प्राधा  टुकड़ा  था  जो  इधर  उधर  गिर
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 गया  ।  यह  बस  है;  बेनेड  है,  भौर.  का
 झादमी  उसको  ले|  कर  चलता  हैं  तो  मित्रिषत
 रूप  से  उसकी  जिम्मेदारी  है  ।  भापने  कहा
 कि  कुछ  लोगीं  को  झनुमति  दी  जाती  है  ।
 मेरी  समझ  में  नहीं  झाता  कि  कैसे  इस  प्रकार
 की  भनुमति  दे  दी  जाती  है|  सुरक्षा  मंत्री
 जी  बताएंगे  कि  कया  मछली  पकड़ने  के  लिये
 बहू  किसी  को  बम  ले  जाने  की  भ्रनुमति  देते
 हैं  ?  तो  तीनों  मंत्रालयों  से  इसका  सम्बन्ध
 है।  और  जो  हाल  की  घटनाएं  घट  रही  हैं,
 कहीं  [रेलवे  लाइन  पर  बम  का  पाया  जाना,
 मैंने  उस  दिन  भी  कहा  था  कि  श्राप  स्थिति  को
 गम्भीरता  को  देखिये,  कहीं  रेलवे  लाइन  पर
 बम  रहता  है,  कहीं  रक्षा  कार्यालय  में  आग
 लगती  है,  कहीं  रेलवे  ऐक्सीडेंट  होता  है,  कहीं
 विदेशी  बुतावास  में  श्राग  लगती  है  ।  रेलवे
 में  ही  उसी  विन  मंत्री  महोदय  ने  भ्ाश्वासन
 दिया,  हम  लोग  आश्वस्त  हैं,  और  मैंने  कहां
 कि  हमारे  मंत्री  जी  जन  कहते  हैं  तो  हम  लोग
 आश्वस्त  हैं  ।  लेकिन  किसी  घटना  की  कोई
 सीमा  तो  होती  है।  उसी  के  दुसरे  दिन  बरौनी
 में  5  आदमी  मर  गये  रेलवे  ऐक्सीडेंट  में  ।
 जब  स्वर्गीय  लाल  बहादुर  शास्त्री  रेल  मंत्री
 में  तो  उन्होंने  रिजाइन  किया  था  ।  हेम  लोग
 भी  जब  विरोध  में  थे  तो  मांग  करते  थे  कि
 कोई  शर्मनाक  घटना  घटे  तो  मंत्री  महोदय
 को  अपने  ऊपर  उसकी  जिम्मेदारी  लेनी
 चाहिये  ।  मंत्री  महोदय  बिल्कुल  जवाबदेही
 के  साथ  कहते  हैं  जब  हरिजनों  का  मामन्ता
 झ्राया  था  कि  यही  हमारे  विभाग  में  हरिजनों
 को  पूरा  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  जा  रहा  हे
 तो  उसके  लिये  मैं  जिम्मेदार  हूं  ।  उसी  तरह
 से  चाहे  रेल  मंत्री  हों,  गृह  मंत्री  हो,  या  रक्षा
 मंत्री हों,  मै ंतमाम  लोगों  से  कहता  हूं  कि  आप
 अधिकारियों  पर  बात  को  न  छोड़िये  क्योंकि
 झ्रापके  आदेशों  का  कितना  पालन  किया  जाता
 है,  यह  सब  को  मालूम  हो  गया  है  कि  अभ्रफ़सरों
 की  नज़र  में  कोई  इज्जत  नहीं  है  ।  इसलिये
 जब  तक  आप  कड़ाई  के  साथ  कार्यवाही  नहीं
 करेंगे  तब  तक  काम  नहीं  चलेगा।  इसलिये
 मेरा  कहना  है  कि  मंत्रियों  को  जवाबदेही  लेनी
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 चाहिये  |  सौर  जब  झाप  एक  बार  सदन  में

 कहू  देते  हैं  तो  सदन  भ्राश्वस्त  हो  जाता  है  कि
 अब  रेल  पर  चलने  में  कोई  खतरा  नहीं  है,
 शांति  व्यक्स्था  का  मसला  देश  में  काबू  में  है,
 डिफ़ेंस  जैसे  विभाग  में  भी  किसी  तरह  को
 कोई  प्रप्रिय  घटना  नहीं  घटेगी  ।  मैं  समझता
 हूं  कि  हाउस  इस  पर  आश्वस्त  हो  जाता  है,
 देश  की  जनता  आश्वस्त  हो  जाती  है।  लेकिन
 झाप  इधर  कह  कर  निकले  भौर  दूसरे  ही  दिन
 ट्रेन  ऐक्सीडेंट  हो  गया,  ला  एंड  झाडेर  का
 मामला  उत्पन्न  हो  गया,  विदेशी  दुतावास  में
 आग  लग  गई  T  तो  यह  सारे  मामले  हैं  t
 मैंने  उस  दिन  भी  कहा  था,  मेरा  तो  स्पष्ट
 चार्ज  हैं  कि  इस  देश  में  कोई  संगठित  गिरोह
 है  जिसकी  सारफत  यह  सारी  चीज़  हो  रही
 है।  झापके  सामने  प्रशासनिक  डिफिकल्टीज़  हैं,
 आपके  प्रशासन  के  लोग  आपसे  कहते  नहीं  हैं
 आप  पालियामेंट  में  कहते  हैं  कि  इसमें
 सैबोटाज  का  मामला  नहीं  है  ।

 मेरा  प्रश्न  है  कि  क्‍या  सरकार  ने  पता
 लगाया  है  कि  इन  सारी  घटनाओं  के  पीछे
 किसी  संगठित  गिरोह  का  हाथ  है  और  क्या
 सरकार  यह  बतलायगी,  क्योंकि  यह  क्वैश्चन
 पोस्टपोन  किया  गया,  26  तारीख  से  29
 तारीख  में  रखा  गया  कि  जवाब  मंगाया  जायेगा,
 इसलिये  इसमें  यह  कहना  कि  इन्क्‍्वायरी
 जारी  है,  मैं  इसको  नहीं  मानता  हूं  t  मैं  मंत्री
 महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  झापने
 इन्कवायरी  की  है,  और  झापने  कहा  है  कि
 नैगलीजैंस  का  मामला  है,  सरकारी  भ्रफसर
 की  नैग्लीजैंस  है,  तो  वह  कौन  सरकारी
 कर्मचारी  है,  जिसकी  नैग्लीजैंस  के  कारण
 यह  घटना  घटो  ?  क्‍या  आप  सारे  तथ्यों  का
 पता  लगाकर  जांच  कर  के  फिर  सदन  को
 बतायेंगे,  यह  मेरा  प्रश्न  है  ?

 भी  धनिक  लाल  संडल  :  माननीय  सदस्य
 को  यह  शंका  है  कि  इसके  पीछे  कोई  खास
 गिरोह  है  जो  तोड़फोड़  का  काम  कर  रहा  है,
 संबोटाज  का  काम  कर  रहा  है  1  जैसा  भ्रभी

 मैंने  कहा,  जो  वर्तमान्त  घटना  है,  इसमें  सैबोटाज
 की  संभावना  प्रतीत  नहीं  होती,  लेकिन  मैंने
 यह  भी  कहा  कि  इस  पर  मैं  कोई  डैफिमिट
 ओपीनियन  नहीं  वेना  चाहता  हूं  क्योंकि
 पुलिस  विभाग  भौर  डिफैन्स  विभाग  की  ओर
 से  जांच  हो  रही है,  लेकिन  देखने  से  ऐसा
 लगता  है,  माननीय  सदस्य  शायद  इसके
 फर्क  को  नहीं  समझे  कि  यह  हैंड  ग्रनेड  रीयल
 नहीं  है,  यह  सिमूलेशन  के  काम  में  भ्राता  है,
 ऋकर  किस्म  की  चीज़  है  भौर  ट्रतिंग  परपज
 के  लिये  है।  इससे  भ्रावाज़  ही  हो  सकती  है,
 किसी  को  नुक्सान  इससे  नहीं  हो  सकता
 इसलिये  यह  रीयल  हैंडग्रेड  नहीं  है।  इसीलिये
 मैंने  कहा  कि  इसके  पीछे  श्रगर  कोई  सैबोटाज
 की  नीयत  होती  तो  रीयल  हैंड  ग्रेमेड  का
 इस्तेमाल  होता  न  कि  ट्रेनिंग  वाला  जिससे
 कोई  नुकसान  नहीं  होता  है  |  फिर  भी  मैंने
 माननीय  सदस्य  को  कहा  कि  जब  तक  इसकी
 जांच  नहीं  होती  है,  हम  इस  पर  कोई  डैफिनिट
 ओपीनियन  नहीं  देंगे  a  जांच  होने  दीजिये,
 जब  वह  हो  जायेगी  तो  निश्चित  रूप  से  उसकी
 जानकारी  करायेंगे  1

 श्री  रास  बिलास  पासवान  :  अ्रध्यक्ष
 महोदय,  इनसे  जवाब  दिलवाइये.
 (ध्यवधान )

 MR.  SPEAKER  :  You  are  making  it
 a  habit  to  ask  a  second  question.  I  am
 not  allowing  it.  He  has  said  that  the
 matter  is  under

 investiga
 ation,  he  will

 not  be  able  to  say  anything  at  present
 though  prima  facie  it  does  not  look  like
 that.

 श्री  रास  बिलास  पासवान  :  इच्होंने
 कहा  है  कि  मैं  श्रापको  जानकारी  दूगा,  मैंने
 कहा  कि  सदन  को  जानकारी  दीजिये  ।

 35°23,  hrs.

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMENT-
 ARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA)  :  With
 your  permimjion,  Sir,  I  rise  to  announce
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 {Shri  Ravindra  Verma]
 that  Government  Business  in  this  House
 during  the  week  commencing  the  and
 May,  1978,  will  consist  of  :—

 Q)  Consideration  of  any  item  '  of
 Government  Business  carried  over  from
 today’s  Order  Paper.

 (2)  Consideration  and  passing  of  :—

 (a)  ‘The  Electricity  (Supply)  Amend-
 ment  Bill,  1977+

 (b)  The  Coal  Mines  Nationalisation
 Laws  (Amendment)  Bill,  1978.

 (c)  The  Reserve  Bank  of  India  (Am-
 endment)  Bill,  1978.

 (d)  The  Khadi  and  Village  Industries
 Commissi  (Amend:  )  Bill,
 1978.

 (g)  Discussion  on  the  Draft  Five  Year
 Plan  3978—-83,  to  be  taken  up  on  grd
 May,  1978.

 764  bra.
 FINANCE  BILL,  978—contd.
 MR.  SPEAKER  :  Now,  we  geo  to  the

 legislative  business.  We  take  up  further
 consideration  of  the  following  motion  mov-
 ed  by  Shri  H.M,  Patel,  namely,
 “That  the  Bill  to  give  effect  to  the_finan-

 cial  proposals  of  the  Central  Govern-
 ment  for  the  financial  year  1978-79,
 be  taken  into  consideration.”
 Shri  Mritunjay  Prasad  Verma  to  con-

 tinue  his  speech,
 श्री  मुत्युंजय  प्रसाद  (सीवान)  :  अध्यक्ष

 महोदय,  मैं  श्राणा  करता  था  कि  वित्त  मंत्री
 इस  समय  सदन  में  मौजूद  होंगे  ।  कल  मैंने
 अपना  भाषण  शुरू  करते  हुए  उन  से  यह  निवेदन
 किया  था  कि  एल०  श्राई०  सी०  की  स्थापना
 उन  के  हाथों  से  हुई  थी,  इस  लिए  मैं  एल०
 आई०  सी०  के  बारे  में  कुछ  खास  बातें  उन
 से  कहना  चाहता  हूँ  ।  भ्रगर  वह  यहां  होते,
 तो  ज्यादा  उपयुक्त  होता  ।  किन्तु  मैं  आशा
 करता  हुं  कि  जो  कुछ  मैं  कहूँगा,  राज्य  मंत्री
 जी  उस  का  सारांश  उन  तक  पहुंचा  देंगे,  और
 इस  बात  का  पता  श्राज  ही  वित्त  मंत्री  महोदय
 के  उत्तर  से  चल  जायेगा  कि  उनसे  कितनी
 बात  कही  गई  है  ।

 APRIL  29,  798  Finance  Bill,  978  3

 मैं  एल०  झ्राई०  खी०,  यानी  जीवन  बीमा
 निगम  को  इस  लिए  ले  रहा  हूं  कि  यह
 सब  से  बड़े  सरकारी  उपक्रमों  में  से एक  है,
 और  सरकार  को  उस  में  एक  बहुत  ही  जबदंस्त
 कुशल  प्रबन्धकों  का  समुदाय,  उनकी  सेना,
 मैनेजमेंट  केडर,  मिला  था  ।  लेकिन-भाज  उस
 की  क्या  हालत  हो  रही  है  ?  22  साल  पहले
 सरकार  को  एक  एसी  संस्था  मिली  थी,  जिन
 में  कुछ  कंपनियां  बहुत  भ्रच्छा  काम.  कर  रही
 थीं,  उन  का  खर्च  कम  था,  बीमाधारियों  का
 लाभांश  या  बोनस  श्रधिक  था,  प्रीमियम  कम
 था,  और  बीमाधारियों  की  सेवा,  सविस  ट
 पालिसी-होल्डर्ज  बहुत  भ्रच्छी  थी।  सभी  जीवन
 बीमा  कंपनियों  क ेसाथ  साथ  यह  सब  भार
 सरकार  ने  ले  लिया  ।  और  22  बरसों  के  बाद
 आज  उस  की  क्‍या  हालत  है  ?  प्रीमियम  बढ़
 गया  है,  पालिसी  कन्‍्डीशन्ज  कड़ी  कर  दी  गई
 हैं  ।  झाटोमेटिक  पेड-अप  खत्म  हो  गया  है
 और  पेड-प्रप  पालिसी  भी  दो  बरस  के  बजाये
 पांच  बरस  के  बाद  ही  हो  सकती  है  ।  पहले
 कोई  व्यक्ति  आठ  क्वार्टर्ली  प्रीमियम  देता
 था  झौर  निश्चिन्त  हो  जाता  था---कुछ  कंपनियों
 में  सब  में  नहीं  ।  लेकिन  शब  सब  के  लिए  यह
 व्यवस्था  कर  दी  गई  है  कि  भ्रगर  कोई  9
 क्वार्टर्ली  प्रीमियम  भी  दे  दे  तब  भी  बह
 निश्चिन्त  नहीं  हो  सकता  है--उस  का  पैसा
 डूब  सकता  है  जब  तक  कि  वह  20  प्रीमियम
 न  दे  दे  ।  एल०  आ्राई०  सी०  की  डायरी  में  इन
 पालिसी  कन्डीशन्ज  को  हाईलाइट  नहीं  किया
 जाता  है  लाभ  जनक  सुविधा  के  तौर  पर
 नहीं  दिल्लाया  गया  है  क्‍योंकि  ये  कमजोर
 बातें  हैं।  कोई  इन  बातों  को  बताता  नहीं  हैं  ।

 बीमाधारियों  को  लाभांश  या  बोनस  जो
 956  से  पहले  दो  तीन  कंपनियों  ने  दिया

 था--वे  शीर्षस्थ  कंपनियां  थीं--,वह्‌  बोनस
 1976-77  में  दिया  गया  है;  नहीं  तो  20

 वर्षों  तक  बराबर  उससे  कम  ही  बोनस  दिया
 जाता  रहा  है  t  चूंकि  सरकार  के  हाथ  में  यह
 मानोपली  बिजिनेस  रहा,  इस  लिए  बिजिनेस
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 इतता  अधिक  बढ़ा,  जिस  की  आशा  नहीं  नी  ।

 सूद  का  रेट  इतना  बढ़ा  है  जितना  पहले
 कभी  नहीं  भा  झौर  ग्त्व्पं  भी  दतनी  कम  कभी
 नहोती थी  1  इस  के  बावजूद खर्चा  बढ़ता  रहा  |
 1975-76  में  भोवर-झाल  एक्सपेंसिज  20
 बरसेंट  थे,  1976-77  े  भट  कर  26

 बरसेंट हो  गये  ।  लेकिन  22  साल  पहले शो
 भी  अच्छी  कंपनी  बचे  के  मद  में  23  परसेंट

 के  ऊपर  नहीं  जामा  करती  थी

 आाज  भाप  उसके  ्राफिसों  में  जाइने
 और  वहां  का  हाल  देखिये  ।  आफिस  को
 कंट्रोल  कौन  करेगा  ?  कहते  हैं  कि  झाफिसजं
 करेंगे  । धौर  सरकार  ने  आफिसज  के  साथ
 कया  सुन्दर  बर्ताव  किया  है  1  आफिसजं  में

 ;ठाप  आफिसर  होता  हैं  जोनल  मैनेजर  ny  उसके
 ऊपर  एक्सीक्यूटिव  डायरेक्टर  या  मैनेजिंग
 डायरेक्टर  होता  है  ।  बीच  में  कोई  टाप  भाफिसर
 नहीं है  ।  सेलेरी  स्केल  कुछ  इस  तरह  से  बना
 चम  गये  हैं  कि  जोनल  |  मैनेजर  को  कुल
 मिला  कर  2500  रुपये  मिलते  हें--
 डी०  .ए०  तो  उस  को  मिलता  नहीं
 है---,  जबकि  आफिस  .सुपरिन्‍्टेंढेंट  को,  णो
 कलेरिकल  ग्रेड  का  आदमी  होता  है,  उससे
 400,  500  रुपये  झ्धिक  मिलते  हैं--उस
 को  मुशाहरा  920  रुपये  मिलता  है,  और  डी०
 ए  तथा  बोनस  झादि  मिला  कर  कूल  2900
 रुफ्ये  के  लगभग  मिलते  हैं  t  मैं  मंत्री  महोदय
 को  चार्ट  दे  दंगा,  जिससे  पता  चलेगा  कि  किस
 तरह  से  यह  भ्रन्तर  डाला  गया  है  |  यहां  तक
 अन्तर  पड़ा  है  कि  आफिसर  को  फ्लेरिकल
 ग्रेड  क ेझादमी  से  400,  500  रुपये  कम  मिलते
 हैं  तो  फिर  कौन  व्यक्ति  श्राफिसर  बनना
 आहेगा  ?

 मैं  एक  झ्राफिसर  को  जानता  हूं  ।  7
 साल  पहुले  की  बात  है,  मैनेजिंग  डायरेक्टर
 को  उसने  साफ  कह  दिया  कि  मुझे  अगले
 झाफिसर  के  पद  पर  जाने  की  इच्छा  नहीं  है,
 क्योंकि  इससे  मुझे  सो  डेढ़  सो  रुपये  का
 नुक्सान  होगा  ।  यह  तो  झ्राफिसर  &  झ्रफिसर
 के  पद  पर  प्रमोशन  की  बात  हुई  ।  लेकिन

 आज  किसी  ण्ण्ग्  को  झआाफिसर  नहीं  बनाया

 जा  सकता  है--बह  कुबूल  नहीं  कर
 सकता  है

 क्योंकि  उसे  400,  500  रुपये  का  नुक्सान,
 होगा  |  वह  इस  नुक्सान  को  धर्दाश्त  क्‍यों  करे  ?

 इस  स्थिति  में  सरकार  किस  तरह  से

 काम  फो  चलामेंगी  ?  जिस  धाफिसर  के  हाथ
 में  सारा  अनेज्ममेंट  है,  वह  सोचता  है  कि  मेरे.

 लिए  कोई  फ्वचर  नहीं  है,  ६  मैं!  कतिं
 हूं,  मेरा  स्टैबोग्राफर  उससे  प्रंधिक॑  पाता  है  ।
 तीचे  वाले,  जो  भाफिंसंरं  नहीं  हैं,  सोचते  हैं
 कि  हमें  ये  देंगे  क्या  --ये  हमारी  तरक्की
 कर  नहीं  सकते,  क्योंकि  हम  तरक्की  नहीं
 चाहते,  भौर  हमारी  तनज्जुली  थे  कर  नहीं
 सकते,  क्योंकि  यह  उनके  हाथ  में  नहीं  हूँ,  उस
 के  लिए  बहुत  झंझट  है  1  वहां  पर  न  तो  फह्ानत
 वाली  कैरट  है  भ्रोर  न  स्टिक  है  !  तो  फिर
 काम  कैसे  चले  ?  यही  कारण  है  कि  मैंनेजमेंट
 कैडर  धीरे-धीरे  नष्ट  होता  जा  रहा  है.।  यही
 कारण  है  कि  घहां  पर  इतनी  प्रवनति  हो  रही
 है।  आप  कागजों  में  चाहे  जितनी  [उन्नति
 दिखला  दें,  लेकिन  वास्तविकता  यह  है  कि
 1975-76  के  मुकाबले  में  श्राप  का  बिजनेस
 976—77  में  कम  हुआ  है  झीर  977—78

 में  तो  30-31  परसेन्ट  गिर  गया  है  ।  इस  के
 »  पीछे  एक  कारण  यह  भी  था  कि  डेवेलपमेंट

 आफिसजं  स्ट्राहक  पर  रहे,  काफी  दिनों  तक'
 उन  की  हड़ताल  चली  ।

 यह  हालत  केवल  एल०  प्राई०  सी०  में
 ही  नहीं  है,  बेकों  की  भी  ऐसी  ही  हालत  है,
 मुझे  उस  की  'डिटेल्ज  मालूम  नहीं  है  t  दूसरे
 सरकारी  उपक्रमों  में  भी  मैं  समझता  ह---
 ऐसा  ही  होता  होगा,  मुझे  उस  में  जाने  की
 जरूरत  नहीं  है,  हमारे  ज्योति्मंय  बसु  साहब
 सरकारी  उपक्रमों  में  जो  कुछ  हो  रक्षा  है,  उस
 के  बारे  में  पूछेंगे  श्रौर  जानने  की  कोशिश
 करेंगे  ny

 आपने  बोनस  दिया--बहुत  अच्छा
 किया,  लेकिन  इस  में  भी  सरकार  दो  छल
 खेल  जाती  है  ।  सरकार  से  मेरा  मतलब  केवल
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 ब्लैंमान  सरकार  या  फेवल  भूत  की  सरकार
 से  नहीं  है,  बल्कि  सरकार  से  हैं।  974
 में  आप  ने  उन  के  साथ  एक  समझौता  किया---
 मेरा  मतलब  है  एल०  भ्ाई०  सी०  के  स्टाफ
 के  साथ  समझोता  हुआ,  लेकिन  976  में  वह
 सरकार  को  कड़वा  लगने  लगा,  क्‍योंकि  वह
 928  तक  चलने  काला  था  ।  आपने  कानून

 बना  कर  उस  को  तोड़  दिया  ।  जब  एमर्जेन्सी
 खत्म  हुई  तो  वे  लोग  झाप  से  लड़  गये,  सुप्रीम
 कोटे  से  उन्होनें  मुकदमा  जीता  और  ग्रब  झप्रैल
 में  शाप  ने  उन  को  दो  साल  का  बोतस  दिया
 मुझे  शिकायत  यह  है  कि  जो  चीज़  झाप  पसन्द
 करते  हैं--उस  की  तो  झाप  करा  देते  हैं,  चाहे
 कानून  से  कराये  या  बिना  कानून  के  करायें,
 लेकिन  जो  चीज  पसन्द  नहीं  करते  हैं---उस
 के  लिये  कह  देते  हैं  कि  यह  झाटोनोमस  ब्राडी
 है,  हम  क्यो  करें,  वे  लोग  जो  चाहें  करें  1
 बदनाभी  की  बात  झआाती  है  तो  मैंन्रिजमेंट  को
 दोष  देते  हैं,  नेकनामी  की  बात  चाती  है,  वहां
 जैसा  चाहते  हैं  इंस्ट्रक्शन्ज  दे  देते  हैं--इस
 तरह  की  स्थिति  कब्र  तक  चलने  वाली  है  ?

 अ्रब  मैं  कुछ  दूसरे  विषयों  की  तरफ
 आता  हूं  ।  इनकम  टैक्स  में  जो  कुछ  आप  ने
 छूट  दी  है,  उसके  लिये  श्राप  को  धन्यवाद
 देता  हूं  ।  लेकिन  इसी  सम्बन्ध  में  दो  बातों  की
 और  मैं  श्राप  का  ध्यान  झाकधित  करना  चाहता
 हैँ  सबसे  पहली  बात  तो  मैं  सम्पत्ति  कर  के
 बारे  सें  कहना  चाहता  हुं--जब  ये  निम्रम  बने
 थे,  तब  से  दुनिया  अाज  बहुत  बदल  गई  है  ।
 पहले  सम्पत्ति  जिस  कीमत  की  होती  थी,
 आज  उस  की  कीमत  बहुत  ज्यादा  बढ़  गई  है,
 लेकिन  कीमत  बढ़ने  के  साथ-साथ  उस  श्रादमी
 की  हैसियत  नहीं  बढ़ी  है  ।  मेरे  पडौस  में,
 पटना  में  जिस  कोझापरेटिव  कालोनी  में  मैं
 रहता  हूं,  मेरे  एक  मित्र  का  मकान  है|  सन्‌
 3958  या  959  में  वह  उस  कोगापरेटिव

 सोसायटी  के  मम्बर  बने  थे  और  उस  से  उन्होंने
 यह  मकान  लिया  था,  जिस  की  कीमत  जमीन
 के  स,थ  उन्होंने  23  गा  24  हजार  रुपये  दी
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 थी  |  आज  उस  अकास  की  कीमस  ह... ४. 4
 बिभाग  की  तरफ  से  ॥  47  हजार
 लगाई  जाती  है,  यात्ती'.6 मे  से  भी  जक्तर
 झ  शाप  बतलाइगे--इनम  हालात  में  कोई
 कैसे  nae  बनाये  ?  झाप्र  के/नियम  कुछ  हेसे
 हैं  कि  वहां  के  भ्रफलरान  साफ  कहते  हैं  ह, अ
 श्राप  श्रप्रील  कर  के  ऊपर से  इस  काम  को  करा
 लीजिये,  हमारे  यहां  तो  जो  इंस्ट्रक्शन्ज  हमें ही
 गई  हैं,  उन्हीं  के  भनुसार  हम  करेंगे  -  इश्चलिमे
 यदि  शाप  चाहते  हैं  कि  लोग  मकान  बनाना
 जारी  रखें,  तो  मैं  आप  से  मिवेदत  करूँगा  कि
 सम्प्ति  कर  की  छूट  झाप  लाख  रुपये
 के  बजाय  2  लाख  रुपये  |कर  दें  ।
 और  उस  में  इस  का  रुपाल  रखिए  कि  श्राप
 आयकर  में  शुरू  से  ही  छूट  दे  देते  हैं।  भाप
 ने  8  हजार  तक  छूट  रखी  थी  तो  8  हजार
 पर  कर  नहीं  लगता  था,  800I  होने  पर
 एक  रुपये  पर  कर  लगता  था  भ्रम  दस  हजार
 किया  तो  दस  हजार  एक  रुपया  होने  पर  ही

 8  हजार  से  ऊपर  कर  लगता  है।  लेकित
 सम्पत्ति  कर  में  एक  लाख  की  छुट  दी  हुई  है
 तो  एक  लाख  से  ऊपर  होने  पर  शुरू  भरे  ही  उस
 के  ऊपर  टैक्स  लग  जाता  है।  यानी  एक  लॉख
 एक  हुजार  होने  पर  एक  हजार  पर  नहीं
 बल्कि  एक  लाख  एक  हजार  पर  टैक्स  लगाया
 जाता  है  ।  इस  को  भी  श्राप  देखिए  ।

 समय  के  अभाव  में  और  सब  बातें
 छोड़नी  पढ़ेंगी  ।  मैं  एक  हो  बात  की  श्रोर
 आप  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हुं  श्रौर  कह
 यह  हैं  कि  काबुल  में  जो  हुभा है  उस  पर
 हम  सभी  का  ध्यान  गया  है  उस  के  माने
 हम  झौर  कुछ  लगाएं  या  न  लगाएं,  दूसरे
 देश  की  बात  है,  हमें  प्रधिक  नहीं  कहना
 चाहिए,  इमें  सिफे  यह  देखना  चाहिए  कि  उस
 की  पुनराबृत्ति  और  जगहों  में  भी  हो  सकती
 है  और  हुई  है,  दुनिया  में  ऐसा  इतिहास  हा
 है  भौर  उस  की  जड़  में  एक  बात  होती  है  कि
 जो  बहुत  ही  निराश  हो  जाता  है,  बहुत  ही
 फ्रस्ट्रेटेड  हो  जाता  है  वह  क्‍या  जाने  क्‍या  ने
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 wees  1  भाज  अपने  यहां  भी  कुछ  लोग

 फ्राट्रेडड  हैं  ।  उन  लोगों  के  झाने  हाथ  जोड़
 कद  यह  प्रार्थना  करनी  है  कि  इस  हद  तक  न
 जा,  भ्रपमी  सीमा  रखो  जौर  उन्होंने  अवनी
 सीमा  में  एक  बात  की  है  ।  वह  यह  है  जो  मेरी
 ह.  में  नहीं  भश्राती,  कि झाज  तक  जितने
 दल  बने  थे,  पंथ  बने  थे,  धर्म  बने  थे,
 है ह  के  चलाने  वालों  का  नाम  उन
 के  मरने  के  बाद  जोड़ा  गया।  उन
 के  जीवन  में  उन  के  सिद्धांत  का  नाम  जोड़ा
 गया  t  उन  के  जीवन  में  उन  का  नाम  नहीं
 जोड़ा  गया  ।  कबीरपंथी  लोग  बने  कबीर
 साहब  के  सरने  पर  ।  नानकपंथी  बने  नानक

 साहब  के  मरने  के  बाद,  नहीं  तो  सिख  ही
 कहलाए  उन  की  जिंदगी  में  1  मगर  श्राज  तो
 श्राच  ने  एक  नया  तमाशा  किया  ।  कांग्रेस
 हम  जानते  थे  क्योंकि  हम  जो  यहां  बैठ  हुए  हैं
 सभी  के  जन्म  के  पहले  की  संस्था  है  उस  के
 बारे  में  हम  ने  थोड़ा  बहुत  इतिहास  पढ़ा  है
 और  जानते  हैं  कांग्रेस  के  बारे  में  t  कांग्रेस
 के  साथ  कहीं  संगठन  कांग्रेस  शब्द  लग,  कहीं
 रोॉलिग  कांग्रेस  लगा  i  लेकिन  आज  कांग्रेस
 के  साथ  एक  आदमी  का  नाम  लगाया  जाता
 है  ॥  यानी  एक  शभ्रादमी  की  कांग्रेस  हो  गईं,
 बाकी  की  नहीं  है  ।  यह  हमने  नहीं  सुना  था  !
 यह  आज  एक  नयी  बात  हो  गई,  एक  नयी
 काँग्रेस  हो  गई  इंदिरा  की  मानोइंदिरा  जी
 शजर  श्रमर  हो  गई  ।  कांग्रेस  तो  अजर  श्रमर
 है  लेकिन  इंदिरा  जी  तो  भ्रजर  श्रमर  नहीं  हैं  ।

 व्यिवधान)  .  मैं  तो  यह  कह  रहा
 हूं  कि  एक  आदमी  का  साम  ले  लिया  तो
 किर  ब्यक्ति  पूजा  का  इस  से  बूरा  उदाहरण
 आप  कौन  सा  पाएंगे  ?  झाप  कहते  हैं  कि
 हम  ने  व्यक्ति  पूजा  छोड़  दी  है  |  यह  छोड़ी
 है  मा  हमेशा  के  लिए  जमा  दी  है  ?  यह  तो  उस
 की  जड़  ऐसी  मजबूत  बना  दी  है  कि  जो  किसी
 के  मिठाए  न  मिटे  ।  यह  व्यक्ति  पूजा  जब  तक
 रहेयी  तब  तक  आप  बोल  नहीं  सकेंगे,  देख  नहीं
 सकेंग्रे,  सुन  नहीं  सकेंगे  ।  जो  कुछ  भी  करेंगे
 ह] ह  बंद  कर  के  करेंगे  ।  जितनी  रोशनी
 उधर  से  मिलेगी  उतना  ही  देखेंगे,  जितनी

 खबर  उधर  से  मिलेगी  उतना  ही  सुनेंगे,  जो
 शाशा  आएगी  वही  करेंगे,  भौर  कुछ  सोच
 नहीं  सकेंगे  ।  ाप  के  पास  दिमाग  है,  झाच
 सोच  सकते  हैं,  समझ  सकते  हैं,  कुछ  कर  सकते
 हैं  ।  क्‍यों  श्राप  ने  भ्पने  दिमाग  को  बन्धक
 रख  दिया  ।  जिस  दिन  झाप  ने  यह  किया  कि
 अपने  दिमाग  को  कील  कर  दिया,  उसे  बन्धक
 रख  दिया  उस  दिन  से  ग्राप  की  योग्यता  देश
 की  सेवा  में  नहीं  लगेगी  ।  व्यक्ति  की  सेवा
 में  लगेंगी  ।  यह  तो  कोई  श्रच्छी  बात  नहीं
 होगी  i

 SHER!
 AMRIT  NAHATA  (Pali)  :  Mr.

 5  Sir,  I
 z  ee

 touch  upon  three
 aie  yi

 Ad  Demone: an  ia]  of  y  in the  po defence  expenditure.
 Sir,  the  very  itude  inour  4

 tax,  Excise  and  Customs  Administratiton is  primitive.
 The  basis  of  all  civilised  law  is  that  a  per- son  should  be  assumed  to  be  innocent  un- less  otherwise  proved  guilty  beyond  any doubt.  But  here,  in  the  Excise  Administ.

 ration,  the  assessee  is  assumed  to  be
 guilty  unless  and  until  he  proves  himself  to be  innocent.  Now,  this  whole  basis  should be  changed.  The  whole  attitude  must  go.

 I  can  understand  customs  having  this
 attitude  when  a  person  is  crossing  the  bord- er  because  once  he  escapes  the  net,  he  may net  be  caught.  But  here  the  man  who
 pays  excise  is  a  manufacturer.  He  owns
 a  factory.  He  produces  something. He  is  a  producer.  He  is  not  going  to  run
 away  atall.  But  the  excise  people  go  in
 police  uniform  and  treat  the  manufacturer
 and  the  producer  as  a  criminal,  The  excise
 officials  must  go  there  as_  civilians,  not  as
 policemen.  ey  are  not  criminals.
 ‘They  are  going  to  the  producer,  whether
 he  be  a  farmer  or  the  owner  of  a  factory. He  should  be  treated  asa  responsible citizen  of  India.

 Also  I  wish  to  submit  that  the  excise
 officials  are  armed  with  vast  discretionary
 powers.  The  result  is  that  corruption  is
 very  much  rampant.  I  say  it  with  autho-
 rity,  with  personal  knowledge,  The
 amount  of  corruption  that  is  prevalent  in
 Excise  Admi  ‘ation  is

 This  is  because  of  the  wide  discretionary
 powers  enjoyed  by  even  a  petty  official.  I
 will  give  youone  example.

 Now,  some  excise  official  goes  to  some
 tobacco  grower  and  says,  “You  cannot
 remove  your  stock,  there  is  some  dispute
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 about  the  excise  andsv  on’  Now,  the
 7

 haat
 knows  that  by  a  few  drops  of  rain,

 is  whole  tobacco  stock  will  be  destroyed,
 ‘and  he  will  lose  the  whole  tobacco.

 sate excise  official  also  knows  it.  This  is
 used  asa  blackmail.  He  says  :  ‘If  you  do
 net  pay  money,  your  whole  tobacco  stock
 will  be  ruined”  This  is  -what  happens,
 Now,  this  is  a  very  common  practice  with
 the  excise  officials.

 :  They  can  hold  up”  any  goods  for  their
 ‘30  called’  investigation,  This  ‘so  called’  in-
 vestigation  goes  on  for  months  and  months
 aad  years  and  years.  His  are  mean-
 while  locked  up.  His  capital  is  blocked.
 The  manufacturer,  the  producer,  has  to
 appease  and  grease  the  palms  of  these
 excise  officials.

 The  trouble  is  thet  there  are  a  large  var-
 ie¢ty  of  items  which  are  manufactured  in  this
 country.  With  the  development  of  modern

 an  hnology  ,  abl
 items  are  being  manufactured.  The  Ex-
 cise  Department  never  specifies  such  arti-
 cles  because  they  don’t  have  the  technical
 expertise  available  to  them.  There  is
 always  aroom  for  misinterpretation  and
 different  interpretation  in  the  list  of  items
 subject  to  excise  with  the  result  that  some
 excise  Official  imposes  excise  duty  ona
 particular  item  in  one  place  and  another
 official  in  another  region  does  not  impose
 this  excise  duty  on  it.

 Somewhere  set-off  is  given,  Some-
 where  else  this  set-off  is  not  given.  The
 excise  producer  is  almost  foolproof.  ‘The
 person  who  pays  excise  is  really  a  collector
 afexcise  acting  on  behalf of  the  Govern-
 ment.  He  has  to  charge  it  from  his  custe-
 mer.  Haruly  anybody  paysencise  froin
 hisown  pocket.  The  excise  burden  is
 always  shifted  by  the  manulacturer  to
 the  customer,  and  the  man  who  pays  excise
 te  the  Government  is  really  acting  as
 an  agent  of  the  Government.  He
 pays  the  tax  to  the  Government  and
 collects  it  from  the  customer.  Now,  what
 happens  after  a  particular  person  has  paid
 the  excise  is  this.  After  one  year  or  ten
 months.  he  is  told  that  he  has  paid  less
 excise  duty.  Now,  wherefrom  he  will  pay
 that?  He  cannot  pay  that  from  his  ewn
 pocket  and  he  cannot  collect  it  from  his
 customer  to  whom  he  had  sold  an  item  at  a
 particular  price.

 Now,  tais  practice  of  charging  less  anel
 @emanding  more  excise  on  items  already
 pald  must  be  stopped.  In  Income-tax
 Department,  for  exampl+,  there  is  some
 authority  or  cell  to  whom  the  income-tax
 payer  can  go  and  seek  clarification  and  the
 interpretation  given  by  him  is  considered
 final.  But  here,  there  is  no  such  mech-
 anism  in  the  Excise  Department.  The  same
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 excise  official  revises  his  own  -earlier
 opinion,  And  there  isso  much  of  diyer-
 sity  of  opinions  ;  there  is  no  authority  who
 interprets  the  technical  composition  of
 particular  items;  there  is  no  authotity  who
 Says  with  finality  that  this  particular  isem will  attract  so  much  of  excise.  Asa  result the  people  who  pay  excise  have  to  face  a
 lot  of  hardships.  There  is  no

 ahem
 for punishing  the  official  who  a  his  au-

 thority.  The  person  who  pays  the  excise
 honestly  has  to  undergo  a  foe  of  hardships, In  the  Income-tax  Department,  the assessce  is  treated  with  respect  as  a  citizen
 but  here,  he  is  treated  asa  criminal  and
 the  officials  are  no  less  corrupt.  As.a  matter of  fact,  I  know  the  excise  officials  going  to
 people  and  saying  ‘You  are  fools’.  Why are  you  paying  so  much  excise?  What
 for  are  we  here.’  They  are  far  move
 corrupt.  It  is  they  who  actually  make  the
 people  corrupt  and  make  them  dishonest.
 Honest  people,  large  bers  of  aifac
 turers,  Want  to  pay  the  excise  ducs,  But
 these  days,  things  have  changed.

 Under  the  British  rule,  it  was  different.
 They  were  treating  the  Indians  as  crimi-
 nals.  The  same  tendency,  the  same  attitudr,.
 paw

 in  the  Excise
 Dep

 artment  to-day. tis  very  unfortunate.  So,  if  the  corrup-
 tion  which  is  rampantin  the  adminis-
 tration  is  checked,  excise  revenue  will  ge
 up  by  leaps  and  bounds.  It  is  because  of
 this  corruption  that  there  isa  colossal  bess
 ot  revenue  in  the  Excise  Department.
 Tfonly  these  two  things  are  ne—this
 attitude  must  change  and  excise  _  officials
 must  act  as  civilians  and  not  as  police
 officials;  there  must  be  some  provision  for
 punishment  for  the  abuse  of  power  anal
 there  must  be  some  Central  authority  whose word  will  be  final—a  lot  of  corruption thatis  rampant  in  the  Administration can  be  checked  and  excise  revenue  can
 also  go  up.

 Over  the  years,  excise  has  become  not
 only  the  most  major  source  of  revenue
 but  it  has  also  become  a  very  important instrument  of  policy.  Wehear  so  much
 about  rationalisation  or  simy

 pitcanon,
 tho, that  and  the  other  but  we  find  that  in

 -every  budget,  with  every  advance  in  tech-
 nology,  the  whole  structure  of  excise  ix
 becoming  more  and  more  complex.

 ‘The  House  has  never  been  taken  into confidence  about  the  recommendations  of
 the  latest  Committee.  We  are  told  that one  of  the  recommendations  is  that  since.
 go%,  of  exoise  is  collected  on  i5  to  20  items. the  excise  Department  in  Government  must concentrate  only  on  those  75  to  20  items
 and  exempt  all  other  ‘items,  from  the  excise
 levy.  This  would  lead  to  a  lot  of  simpli- fication;  this  will  also  curb  the  corruption that  is  prevalent  here;  also  it  will  diminish a  lot  of  confusion  that  is  prevailing  in  this-
 sector.
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 Now,  it  is  the  declared  policy  of  the  Gov- ernment  to  encourage  the  small-scale
 industries,  The  Excise  Department in  the  Finance  Ministry  docs  not  bother about  this  declared  policy.  Take  for
 example  this  5%  flat  excise  levy  on  all
 articles.  Now  a  new  princple  has  been
 introduced,  namely,  thore  having  Rs.  30 Jakhs  turnover  asa  criterion.  We  have
 made  a  distinction  in  the  criterion  be
 small-scale  and  large-scale  industries,  Fix
 any  criterion  for  them—fix  it  up  as  a  limit
 of  investment—Rs,  25  lakhs,  i5  lakhs  or 30  lakhs  —but  that  investment  should  be
 the  crfterion  for  the  smalls  cale,  scale industries.  We  have  rural  pk  | urban industries.  Now,  a  new  concept  has  been introduced  namely,  the  conce;

 cpt
 of  turnover, This  has  nothing  to  do  with  scale  of  an

 industry.  An  electronic  industry  may  be a  Cottage  industry  whose  ¢  may ह०  beyond  Rs.  30  lakhs.  A  small  cottage and  rural  industry's  turnover  may  go  even
 Reyond  Rs.  30  lakhs  which  is  engaged  in
 cutting  and  polishing  of  jewellery.

 So,  this  concept  should  be  given  up  and this  flat  increase  of  5%  or  2%  of  excise  levy should  —  be  ८००८०  only  to  the  large scale  industries.  All  small  scale  and  cot-
 tage  and  rural  industries  must  be  pted from  this.

 As  a  matter  of  fact,  I  am  firmly  of  the
 opinion  that  all  small-scale  industries  must be  totally  exempted  from  all  kinds  of  excise Jevies  if  Government  is  really  sincere in  encouraging  the  small-scale  and  cottage industries,  There  should  be  no  excise  levy at  all  on  them.

 Sir,  I  will  speak  afew  words  about
 einonetisation,  Ido  not  think  the
 de  isation  of  high-denomination  notes had  a  very  large  impact  on  the  economy  or en  the  black-money  or  parallel  economy. Sir,  while  the  budget  is  inflationary  due  to certain

 ara
 ulsions  it  is  very  essential certain  de-flationary  measures  should  be

 taken.  Demonetisation  is  the  most  import- ant  de-flationary  measure.  It  would freeze  the  parallel  economy.  _I  am  con- vinced  unles  shundred  rupee  notes  are
 di  ised  the  black.  y  in  our  coun-
 try  cannot  be  curbed  and  controlled.  I

 ree fe  zy

 Corporation  could  be  floated  and:
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 year
 bonds  issued  and  itcan  be  declared  that
 those  who

 ware
 bonds  masuring  after 25  years  these  Corporations hem  no  questions  would  be  asked.  If

 demonetisation  is  bined  with  such  type
 of  n,  the  black-money  will  be  chaa-
 nel pave for  productive  pu  3  and  part  of
 the  black  money  will  get  ‘diverted  to  pro- ductive  purposes.  It  would  be  a

 ac deflationary  measure  and  it  will  definisel
 pols

 Tt  will
 ace  =~,  ९०३

 war
 3 forthe  people.  sul

 hod  of  de  should  be  resort-
 ed  to.

 Lastly,  Sir,  I  would  like  to  say  a  few  werds
 about  Deft  penditure.  The  Defe
 bi  t  is  to  the  tune  of  Rs.  3,000  crores.
 Canes  backward  developing  country  afford
 expenditure  of  such  a  itude?  I  do
 not  say  our  defence  capa  ity  should  be
 reduced.  I  do  not  say  our  defence  prepar- edness  should  be  reduced.  But,  Sir, in  USA  when  Mr.  Laird  was  the  Defence
 Secretary  he  set-up  8  committee  to  recom- mend  economy  in  Defence  expenditure without  affecting  defence  _  capability.
 That  Comvatier  recommended  t0  per

 cent reduction  in  fe  xpenditure. am  of  the  opinion  that  the  amount  of  use- less  unproductive  and  wasteful  expendi-
 ture  in  our  Defence  forces  is  much  more than  10  per  cent.  Nobody  can  say  there  is
 no  corruption  in  Defence  forces.  Nobody can  say  there  is  no  wasteful  expenditure
 in  Defence  forces.  Iknow  with  what i  petrol  is  dor  sold  im
 black-market.  A  high-powered  Committ-
 ee  may  be  appointed  to  reco!
 economics  and  savingsin  the  Defence
 expenditure,  J  am  sure  we  can  save  upto
 20  per  cent.  Another  20  per  cent  can  be

 saved  if  the  three  wings  are  united.  Firste
 ly,  I  would  like  to  say  that  professional
 armies  have  not  won  any  war  after  the
 Second  World  War.  Secondly,  there  arc
 countries  where  the  three  wings  —— arate  and  yet  there  Lhave  been  military
 dictatorship.  While  there  arc  countries
 where  three  wings  are  combined  and  yet
 there  have  been  no  military  dictatorship.
 So,  it  has  nothing  todo  with

 om
 military

 di  hip.  My  suggestion  is  if  they  are
 bined  in  our  country  we  will  save  ano- for  a  painiess  and

 of  demoetisation.  Voluntary  —  discl
 schemes  have  been  tried  but  they  have  fail- ed.  De  etisatian  of  thi  id  rupee Notes  was  successful  but  it  had  a  marginal efiect.  Now,  let  us  combine  the  two  that,
 is,  stick  with  the  carrot.  [t  will  not  create
 any  hardship  if  you  give  a  pretty  long  time
 efone  month.  Letus  say  for  example
 that,  the  present  hundred  rupee  notes  will
 mot  be  the  legal  tender  after  one  month
 from  tst  June.  During  this  one  week

 ther  0  percent.  ThereforetSir,  I  want
 to  emphasise  the  scope  for  savings  to.  the
 tune  of  hundreds  of  crores  of  rupees  with-
 out  affecting  our  defence  capability,

 In  our  Defence  expenditure,  if
 RS Rs.  goo  crores  or  -Rs,  400  crores  or  500

 crores,  much  of  our  deficit  would  be  met
 and  much  of  our  Five  Year  Plan  finance
 would  be  covered.
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 ft  राम  जाल  राही  (मिसच्ि)  :  झध्यल
 जहोदय,  मानभीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  जो  वित्त
 विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  मैं  उसके  समर्भन
 के  लिये  खड़ा  हुआ  हूं  t  भूझे  प्रसस्तता  है  कि
 इस  बजट  में  ग्रामीण  विकास  की  तरफ  ज्यादा

 जोर  दिया
 गया  है।  यही  नहीं  कुल  बजट  का

 40  प्रतिशत  देहातों  पर  सखार्च  करने  की  बात
 कही  गई  है  ।  छोटे  मोटे  उद्योग,  कुटीर  उद्योग
 लयाने  की  बात,  गांयों  में  सिंचाई  के  साध न
 बढ़ाने  की  बात  शौर  [व्विरक  अधिक  मात्रा  में

 पहुंचाने  की  बात  कही  गयी  है  ।  यहां  तक  कि
 पिछले  साल  के  मुकाबले  में  इस  वर्ष  मैंने  देखा
 बाट  में  कि  हरिजनों  की  समस्याओं,  उनकी
 आधिक  दशा  को  सुधारने  की  दिशा  में  किरीज
 48  करोड़  रु०  खर्च  करने  का  प्रावधान  किया

 गया  है  गांवों  में  साफ  पानी  नहीं  मिल  पाता
 है।  वहां  के  लिये  पानी  की  व्यवस्था  करने  की
 बात  कही  गई  है  1
 जड  56  hres.

 [  ‘Smer  ‘DHIReNDRANATH ”  Basu  in  the  Chair  }
 i, \

 परन्तु  सभापति  जी,  मैं  एक  निवेदन
 करना  चाहता  हूं  सुझाव  के  रूप  में  -  यह
 बात  जो  इस  बजट  में  कही  गई  है  और  कुछ
 अधिक  पैसा  विभिन्न  योजनाप्नों  पर  लगाने
 की  भी  बात  है,  लेकिन  यह  करेगा  कौत  ?

 किसके/द्ारा  कराया  जायगा  ?  क्‍या  उसी
 पुरानी  मशीनरी  से  जो  पिछली  सरकार  में
 थी?  क्या  वही  विकास  अधिकारी,  ग्राम  सेवक,
 लेखपाल,  कुक  अमीन,  भमीन,-पत्रौल,  नलकूप
 चालक  सें  यह  काम  कराये  जायेंगे  ?  झाप
 देखेंगे  कि करीब  25  साल  से[जो  गांव  की
 प्रशासनिक  व्यवस्था  रही  है  जिसमें  मैंने  देखा
 है  कि  लगभग  एक  भदालत  पंचायत  में  5  से
 0  तक  गांव  सभायें  हैं,  कम  से  कम  5  और

 ज्यादा  से  ज्यादा  Or  और  श्राप  देखेंगे  कि
 इन  गांव  सभाश्रों  में  कर्मचारियों  की  संख्या
 तो  करीब  9,  0  के  करीब  रहती  है  जैसे
 लेखपाल,  ग्राम  सेवक,  गमा  ग्राम  सेवक,
 पतरौल,  प्रमीद,  कृषि  श्रमीन,  स्वास्थ्य
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 सहायक,  महिला  स्वास्थ्य  सहायक,
 ree, चालक  ।  इसी  तरह  से  झौर  कर्मचारी  OY

 लगभग  9,  0  कर्मचारी  बैठते  हैं  एक  अदालत
 पंचायत  में  ज  इनके  काम  ककी  प्रकिया
 को  देखिये  ।  झगर  परिवार  कल्याण  कार्य-
 कर्ता  किसी  हल्के  में  नियुक्त  है  प्रौर  वहां
 पर  ब्लाक  अधिकारी  पहुंच  जाता  है
 जांच  करने  के  [लिये  तो  मालूम
 होता  है  कि  वह  कर्मचारी  गायब  है।
 प्रधान  जी  कहते  हैं  कि  हमारे  यहां  जाये  थे,
 लेकिन  फलानी  गांव  सभा  में  चले  गये  ।  जब
 उसके  ऊपर  कोई  कायंबाही  की  जाती  है  तो
 दूसरे  प्रधान|से  लिखा  कर  दे  देता  है  कि
 हमारे  यहां  था  वहां  पर  नहीं  था  कहने  का
 मतलब  यह  है  कि  गांव  लेविल  पर  जो  कार्य-
 कर्ता  हैं  सरकार  ने  यह  तो  तय  कर  दिया
 कि  गांव  में  इनका  हिड  क्वार्टर  होगा  लेकिन
 कोई  भी  कर्मचारी  |:  में  न  रहता  है  भौरः
 न  हैड  क्वाटेर  बनाया  ।  प्रधान  के  यहां  झोला
 झंकड  डाल  रखा  है  लेकिन  कभी  नहीं  रहता

 प्

 L.
 इसलिये  जब  तक  गांव  की  इस  इकाई  कॉ
 अ्रामीण  कार्यकर्ता  को,  जिम्मेदारी  के  साथ
 काम  में  नहीं  लगायेंगे  तब  तक  बजट  में  चाहे
 जितना  धन  रख  दें,  गांव  के  विकास  की  बात
 सुनिश्चित  नहीं  हो  जायेगी,  गांवों  का  कल्याण
 हम  नहीं  कर  पायेंगे  ।  इसलिये  मेरा  सु
 है  कि  इस  व्यवस्था  में  परिवर्तन  आना  चाहिये क् ’
 झ्राप  गांव  सभा  के  स्तर  पर  एक  व्यक्ति  को
 तय  करें,  एक  अ्यक्तित  को  जिम्मेदारी  के  साथ
 लगायें  ।  और  उस  व्यक्ति  की  मल्टीपरपज़
 ट्रेनिंग  होनी  चाहिये,  स्वास्थ्य  सहायक,  ब्लाक
 लेवल,  परिवार  नियोजन|  सिंचाई,  लगान
 श्र  तकाबी  वसूली  बगैरा  का  सब  काम
 वह  देखे  ।  जो  पब्लिक  से  लेने  का  काम  है,
 वसूली  का  काम  है  उसे  भी  वह  देखे  ।  टोटल
 कामों  की  जिम्मेदारी  उसकी  होनी  चाहिये  ।
 निश्चित  रूप  से.  उसका  हैडक्वार्टर  गांव  |सभा
 में  रहना  चाहिये,  तब  जाकर  गांव  के  लोगों
 से  उसका  सम्पर्क  बना  रहेगा  श्रौर  शासन  की
 तरफ  से  जो  भी  सुधिधाएं  लोगों  को  दी
 जाती  हैं,  वह  उन  तक  पहुंच  सकेंगी  ।  जब
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 +  २8  फल
 बह  गांव  में  ही  रहेगा।  तब  ही  गांव  के  लोग
 उसके  पास  पहुंचकर  ले  सकेंगे  ।

 32°00  hrs.

 आप  यह  कह  सकते  हैं  कि  25,30
 साल  में  प्रगर  इन्होंने  काम  नहीं  किया  तो  यह
 उत्पादन  कैसे  बढ़  गया  ?  मैं  कहना  चाहता
 हूं  कि  [मापने  देखा  होगा  कि  यह  उत्पादन
 कहां  बढ़ा  है  श्रोर  किस  का  बढ़ा  है  ?  क्‍या
 2—de—6,  0  बीघा  खेत  वाले  काश्तकार
 के  खेत  में  उत्पादन  बढ़ा  है  ?  छोटे  काश्तकारों
 का  उत्पादन  नहीं  बढ़ा  है  भौर  उसका  कारण
 यह  है  द्  उनकी  पहुंच  नहीं  हुई  सरकारी
 कर्मचारियों  के  पास  ।  सरकारी  कर्मचारी
 ने  भी  कभी  गरीब  की  बस्ती  में,  उसके  दरवाजे
 पर  जाकर  यह  नहीं  बताया  कि  कितनी
 खाद  श्रापको  कितने  एकड़  में  डालनी  चाहिये,
 कौन  सा  बीज  किस  समय[किस  फसल  में  बोया
 जायेगा  ?  गन्ने  का  उत्पादन  करेंगे  तो  यूरिया
 झौर  दूसरे  फर्टिलाइजर  किस  तरह  डालेंगे
 और  कितनी  गहरी  खुदाई  करेंगे  ?  वह  व्यक्ति
 किसी  गरीब  झादमी  के  पास  नहीं  गया  है  ।
 जितना  लाभ  बड़े  लोगों  के  बेतों  में  उत्पादनु.
 में  हुआ  है  उसका  कारण  रहा  है  उनकी  स्वयं
 की  पहुंच,  उनका  ज्ञान  |  उनके  पास  रेडियो
 हैं,  दूसरे  साधन  हैं,  वह  पढ़े,  लिखि  हैं,  किताबें
 पढ़ते  हैं,  जानते  हैं  इसीलिये  उनके  खेतों  में
 उत्पादन  बढ़ाहै  |  श्राज  भ्रावश्यकता  इस  बात
 की  है  कि  हम  गरीब  भोर  छोटे  काश्तकार  के
 खेत  का  उत्पादन  बढ़ावें  और  इसके  लिये
 ग्रामीण  इकाइयों  पर  जिम्मेदारी  डाली  जानी
 चाहिये  बजाय  इ  सके  कि  10,26;  25  गांव
 का  ठेका  दे  दिया  ।  वहस्नारे-मारे  फिरते  रहते
 हैं  भश्रौर  कोई  काम  करने  के  लिये  तैयार  नहीं
 हैं  ।  श्रावश्यकता  है  कि  ग्रामीण  इकाइयों  को

 मजबूत  बनाया  जाये  श्रौर  उन  पर  जिम्मेदारी
 डाली  जामे  |

 बजट  पहले  के  मुकाबले  में  बड़ा  बना  है
 और  अधिक

 निकाह  ही
 बात  इसमें  कही  गई  है

 ग्रामीण  स्तर  पर,  -मैं  एक  निवेदन  करना
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 जाहूंगा  जो  हमारी  वितरण  प्रणाली  है,
 पुरानी  सरकार  की  थी,  गया  बह  बैंसी  ही  इस

 नी  रहेगी  ?  चीनी  श्रगर  गांव  में  देनी  है,

 तो  गांव  के  बाजार  में  खरीद  सकता  है,  क्या
 उसको  भी  उतनी  ही  मिलनी  चाहिये  जितनी
 उसको  मिलती  है  जो  बाजार  में  नहीं  खरीद
 सकता  है,  गरीब  हैं  7  कोई  भी  चीज़  हो,  चीनी
 हों,  भनाज  हो,  और  दूसरी  आ्रावश्यक  वस्तुएं
 हों  बह  चाहे  सरकारी  माध्यम  से  या  भऊ़े-
 सरकारी  माध्यम  से  वितरित  हों,  वह  गरीब  को
 मिलनी  चाहिएं  1  जैसे  दवाधों  का  वितरण  है  tT
 हमको  यहां  सुविधा  मिलती  है,  [इसका  लाभ
 आई०  To  एस०  शौर  पी०  सी०  एस०  मड,
 दूसरे  सरकारी  कर्मचारी  उठाते  हैं  उसी  प्रकार
 इसका  लाभ  खेतिहर  मजदूर  श्र  गरीब
 आदमी  को  भी  मिलना  चाहिये  7  वतंमान
 प्रणाली  में  परिवर्तत  की  झावश्कता  है,  इस
 प्र  विचार  की  आवश्यकता  है।  इस  बदले  हुए
 वातावरण  में  भ्रगर  इस  पर|विचार  नहीं  किया
 गया  भौर  आभाथिक  पब्राधार  मानकर  लोगों
 को  सुविधाएं  देने  का  प्रयास  नहीं  किया  गया  तो
 बदले  हुए  राजनीतिक  वातावरण  में  जनता  को
 क्या  अभ्रहसास  होगा  ।  जनता  के  निचले  स्तर
 की  कुछ  देने  के  लिये

 श
 गया  है  इस-

 प्र  विचार  करने  की  है  a

 यह  एक  अजीब  परम्परा  प्रौर  प्रक्रिया  है
 कि  जो  2,  3  और  4  हजार  की  तनख्वाह  पाते
 है  उन्हें  शौर  सुविधाएं  दी  जाती  हैं  जैसे  4,  5
 कमरों  वाला  मकान  इसमें  |  2,  2  और  3,3
 बाथरूम  हैं,  लाइट  है,  सब  सुविधाएं  हैं  लेकिन
 दफ्तर  का  जो  चपरासी  है  उसको  एक  कमरे
 का  मकान  मिलता  है।  परिवार  की  परिभाषा
 क्या  है  ?  दोनों  के  बराबर  का  परिवार  होता  हैं
 लेकिन  उसका|हल

 क्‍या  है  ?

 बड़े  भ्रफसर  को  0  बजे  दफ्तर  जाना  हैन
 लेकिन  छोटे  कर्मचारियों  को  सुबह  7  बर्ज  साहब
 के  यहां  हाजिर  होना  है  |  उनके  दस,  पच्चीस
 पचास  क्वार्टरों  के  लिए  एके  टटूटी  और  एक
 पानी  की  टूंटी  है  |  वे  लाइन  लेगा  कर  टट्की
 जाते  हैं  भ्रौर  लाइन  लगा  कर  टूंटी  से  पानी  करक:
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 fet  राम  लाल  राही] .

 हैं  उसके  बाद  उन  लोगों  को  सबसे  पहले
 “ड्यूटी  पर  जाना  है  t  क्‍या  यह  व्यवस्था  श्राज  भी

 बंगी  रहेगी  ?  क्या  भागे  भी  यही
 चिक चलेगी  ?  भ्रगर  यही  व्यवस्था  चलनी  है,

 राजनैतिक  परिवर्तन  के  कोई  मानी  नहीं  ।
 समाज  का  इससे  कोई  हित  नहीं  होने  वाला  है  t
 इस  व्यवस्था  में  परिवर्तन  होना  चाहिए  ।
 अगर  परिवार  की  परिभाषा  एक  है,  तो  गरीब
 आदमियों  को

 ज्यादा  (हिषिवा
 3  देने  की  आाव-

 श्वरुता  है  |  ढाई,  तीन,  चार  हजार  रुपये
 तमख्याह  पाने  वाले  अपनी  तनख्वाह  में  से
 अच्छा  सकान  ले  सकते  हैं  भौर  ज्यादा  किराया

 भी  दे  सकते  हैं।  लेकिन  गरीब
 प्राह्मी  ऐसा

 नहीं  कर  सकते  हैं।  इसलिए  इस/ारे  में  हमें
 विज्ञार  करने  की  झ्रावश्यकता  है  ।

 मुझे  इस  बजट  में  एक  बात  नहीं  मिली
 है  ।  इमजेन्सी  की  एक  बात  मुझे  अ्रच्छी  लगी,
 भले  ही  किसी  झौर  को  झ्च्छी  न  लगी  हो  ny
 इसजेंन्सी  में  भिखमंगा  प्रथा  का  कंट्रोल  हुभा
 था।  पहले  हम  देखा  करते  थे  कि  रेलवे  स्टेशनों,
 बस  स्टेशनों  शौर  दूसरी  जगहों  पर  बहुत  बड़ी
 संख्या  में  भिखमंगे  लाइन  लगाये  रहते  थे  ny
 इसर्जेन्सी  में  उन  पर  कंट्रोल  हुआ  था  ny  या  तो
 @  लोभ  कहीं  भाग  गये  थे,  या,कहीं  न  कहीं
 शस  गये  थे,  या काम  पर  लग  गये  थे  :  श्राज  उनकी
 'संख्या  फिर  बढ़ने  लगी  है।  इसलिए  इस  भिखमंगा
 प्रथा  को  समाप्त  करने  की  आवश्यकता  है।
 हमें

 .  उन्होकिसी

 पगों  को  स्थायी  निवास  देना  चाहिए
 झौर  उन्हेंकिसी  रोजगार  में  लगाना  चाहिए  ।
 अगर  हम  ऐसा  नहीं  करेंगे,  तो  यह  प्रथा  और
 “बढ़ेगी  झौर  यह  हमारे  देश  के  लिए  एक  अ्रभि-
 ज्ञाप  की  बात  होगी  ।

 मैं  देहात  का  रहने  वाला  हूं  ।  मेरा  क्षेत्र,
 “उत्तर  प्रदेश  में  सीतापुर  जनपद,  बहुता[पिछड़ा
 डा  है  मैंने  वहां  गांवों  में  देखा  है  कि  बंधक
 जवा  जोर  पकड़  रही  है  1  शासन  की  तरफ  से
 जो  मजदूरी  निर्धारित  की  गई  है,  वह  नहीं  दी  जा
 रही  है।  इससे  गरीब  झादमी  बहुत
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 पीड़ित  भौर  परेशान]  हैं  ।  इसलिए
 a

 लोगों  को  निर्धारित  मजदूरी  दिलाने  के  लिए
 प्रयास  किया  जाना  चाहिए  ।  जो  व्यक्ति
 खेतिहर  मजदूर  को  निर्धारित  मजदूरी  न  दे,
 उसके  खिलाफ  सख्त  कार्यवाही  की  जानी
 चाहिए  ।  झगर  बहू  पग  नहीं  उठाया  जायेगा,
 तो  गरीब  [धिदरमियों  को  इस  सरकार  पर  से
 विश्वास  38  जायेगा  t

 NE

 ay  ह्  भी  निवेदन  किया  था  कि
 देहात  में  को-आपरेटिव  सोसाइटियों  के  कमे-
 चारियों  ने  एक-तिहाई  फर्जी  कर्जे  लोगों  के  नाम
 जोड़  दिये  हैं  7  वयूलयाबी  के  पत्र  आने  पर  बहुत
 से  गरीब  लोग  परेशान  हैं  ।  पिछले  चार  पांच
 सालों  में  हजारों  गरीब  लोगों  की  जमीनें  फर्जी
 कर्जो  की  वजह  से  नीलाम  हो  गई  हैं  ।  इस  बारे
 में  बार-बार  कहने  और  लिखने  के  बाद  भी  कोई
 जांच-पड़ताल  नहीं  कराई  जा  रही  है।  मैं
 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यह  एक  राष्ट्रीय
 समस्या  जैसी  बन  गई  है  ।  इसके  बारे  में  जांच
 होनी  चाहिए  और  इसको  हल  करना  चाहिए

 sit  रास  सेवक  हुजारी  (रोसडा)  |
 सभापति  महोदय,  जो  वित्त  विधेयक  प्रस्तुत
 किया  गया  है,  मैं  उसके  सम्बन्ध  में  प्रपने  विचार
 प्रकट  करना  चाहता  हूं  ।  भारत  का  यह  दुर्भाग्य
 रहा  है  कि  श्व  तक  जो  वित्त  विधेयक  प्रस्तुत
 किये  जाते  रहे  हैं,  उनमें  इस  बात  का  ध्यान
 नहीं  रखा  गया  है  कि  हम  क्‍या  खर्च  कर  रहे  हैं
 और  हमें  क्‍या  श्रामदनी  हो  रही  है  ।  पिछले
 तीस  वर्षों  में  वित्त  विधेयक  इस  तरह  रखे  गये
 कि  कुछ  चुने  हुए  लोगों  श्रौर  वर्गों  की  सुख-
 सुविधा  और  ऐशो-झ्राराम  का  ही  उनमें  ध्यान
 रखा  गया  ।  और  उन्हीं  लोगों  को  यह  सब
 सुविधा  प्राप्त  हुई  है  -  तीस  वर्षों  से  झाज
 तक  जो  कांग्रेस  का  शासन  रहा  है  उसमें  इस
 कृषि  प्रधान  देश  के  झन्दर  जो  गांवों  में  रहते  हैं
 और  कृषि  का  काम  करते  हैं  उनके  लिए  किसी
 के  दिल  में  दर्द  नहीं  था  |  लेकिन यह  मरकार
 किसानों  के  लिए  सोचती  है  भ्रौर  कृषि  पर-.:स
 वर्ष  बजट  का  40  प्रतिशत  रखा  गया  है  -जो
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 वास्तव  में  सराहनीय  है।  देश  की  जनती  अब
 'कम.से कम  यह  सोचने लगी  है, खास  कर  किसान
 म्बहु  सोचते  लगे  हैं  कि  यह  सरकार  हमारे.  किए
 कुछ  कर  सकती  है  लेकिन  मैं  माननीय  वित्त
 मंत्री  से  यह  कहना  चाहूंगा  कि  इतने  से  ही  नहीं
 होगा  कि  40  प्रतिशत  प्ाप  दे  देते  हैं।  इससे  देश
 की  समस्या  का  समाधान  नहीं  होने  वाला  है
 आपको  यह  भी  सोचना  होगा  कि  यहां  सिंचाई
 और  वातायात  की  बड़ी  कठिनाई  है  ।  जब  तक
 इस  सभस्था  का  समाधान  आप  नहीं  करेंगे  यह
 कठिनाई  दूर  नहीं  होगी  भौर  देश  का  सबूचित
 विकास  नहीं  होगा  ।  इसलिए  मैं  भ्राग्रह  करूंगा
 कि  झाप  पैसा  देते  हैं  तो  आप  नियंत्रण  भी
 रखिए  4  श्राप  यह  शर्ते  भी  लगाइये  कि  समय-
 बद्ध  कार्यक्रम  बना  कर  समुचित  उसका  विकास
 किय  जाय  और  सही  उपयोग  उसका  किया
 जाय  4

 आप  टैक्स  लेते  हैं  लेकिन  मैं  यह  कहूंगा
 कि,  श्राज  बिहार  से  जितना  टैक्स  भ्राता  है  उसको
 देखें,  शायद  हिन्दुस्तान  में  आबादी  के  झाधार
 पर  बिहार  सबसे  ज्यादा  टैक्स  देता  है  ।  कोयला
 बहकं  पर  है,  भ्रश्रक  वहीं  पर  है,  तम्बाकू  का

 टैक्स  बहीं  से  मिलता  हैं  ।  लेकिन  बिहार
 के  विकास  के  लिए  जो  भारत  सरकार  को  करना
 चाहिए  भौर  जो  उदारता  बिहार  के  साथ
 बरतनी  चाहिए  वह  नहीं  बरती  जाती  इस-
 लिए  मैं  वह  कहना  चाहूंगा  कि  बिहार  के  लिए
 आपको  खास  तौर  से  ध्यान  देना  चाहिए  ।
 आज  हिन्दुस्तान  में  श्रगर  कोई  सबसे  पिछड़ा
 राज्य  है  तो  वह  बिहार  है  1  बिहार  में  झाप
 देखेंगे  क्षि  यातायात  भी  नहीं  है,  वहां  नदी  नाले
 हैं  लेकिन  सिंचाई  का  प्रबन्ध  नहीं  है और  उसकी
 लरफ  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  i  इसलिए
 आप  खास  कर  बिहार  के  लिए  सोचिए  ।
 जो  मेरा  पिछला  विधान  सभा  निर्वाचन  क्षेत्र
 था  वहां  से  प्रति  वर्ष  13 लाख  रुपया  सिर्फ

 तम्बाकू  का  टैक्स  मिलता  है  लेकिन  उस  क्षेत्र  में
 एक  मील  भी  पक्‍की  सड़क  नहीं  बनी  ।  केन्द्र  की
 तरफ  से  कोई  योजना  वहां  के  लिए  नहीं  चलाई
 गई  |  जिस  निर्वाचन  क्षेत्र  से  चुन  कर  मैं  यहां

 बन

 आया  हूं  बह  सब  से  पिछड़ा  इलाका  है  av  वहां
 के  चार  पांच  ब्लाक  पानी  में  डूबे  रहते  हैं  ny
 वहां  कोसी  का  तटबन्ध  नहीं  बनाया  गयां,
 कमला  बलान  का  तटबन्ध  नहीं  बनाया  गया  t
 आप  सिर्फ  टैक्स  लेंगे  शर  कोई  योजना  नहीं
 बनाएंगे  तो  क्या  यह  उचित  होगा  मैं  भापते
 चाहूंगा  कि  श्राप  बिहार  से  टैक्स  लेते  हैं  तो
 बिहार  के  समुचित  विकास  के  लिए,  वहां  सिंचाई
 और  यातायात  के  प्रबन्ध  के  लिए  काफी  से
 काफी  अभनुदान  दीजिए  |  झापने,  तो  बिहार
 सरकार  ने  आपसे  मांग  की  थी  उसमें  भी  कटौती
 कर  दी  है  ।  बिहार  सरकार  ने  श्रापसे  30
 करोड़  की  मांग  की  थी  ।  सरकार  का  कहना
 है  कि  पिछड़े  क्षेत्र  को  हम  प्राथमिकता  वेंगे:।
 भारत  में  सबसे  पिछड़ा  क्षेत्र  बिहार  है,  तो
 बिहार  के  मुख्य  मंत्री  ने  जो  मांग  की  है  उसमें
 आपने  कटौती  क्‍यों  की  ?  श्रापको  पूरी  राशि
 देनी  चाहिए  थी  जिससे  उसका  विकास  हो
 सके  ।.  जनता  सरकार  के  निर्माण  में  सबसे
 बड़ा  हाथ  बिहार  का  रहा  है  |  बिहार  ही  मार्ग-
 दर्शक  रहा  है  लेकिन  बिहार  को  झ्राप  नेग्लेक्ट
 कर  रहे  हैं,  उसकी  उपेक्षा  कर  रहे  हैं  ।  मैं

 चाहुंगा  कि  बिहार  के  विकास  के  लिए  भाष
 पूरी  पूरी  राशि  दे  ny

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  श्राशा  करता हूं
 कि  माननीय  वित्त  मंत्री  बिहार  पर  विशेष
 ध्यान  देंगे  श्रौर  उसके  विकास  के  लिए  सोचेंगे  ।

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  =  (Dia-
 mond  Liat

 :  Sir,  rising  to  speak
 on  the  Finance  Bill,  covering  the  grants
 in  the  Budget,  I  am  constrained  to  say
 thatthe  Budget  that  they  presented  is  not
 much  different  from  the  budget  that  we
 have  been  accustomed  to  secing.  The
 Janata  Government  very  boldly  boasted
 that  there  will  be  no  deficit  _  financing.
 Strangely,  enough,  in  1977-78,  though  de-
 ficit  gah  was  shown  as  Rs.  82  crores,
 the  actuals  came  to  Rs.  975  crores

 *That  too,  including  Rs.  230  crores  for  alle-
 cation  to  Central  plan  schemes,

 poe If  that  amount  had  been  added,  it  woul
 have  come  to  Rs,  ‘1,205,  crores  of  deficit
 financing.  Is  that  what  you  meant  to  say
 at  the  beginning  ,  or  is  it  again  the  same
 old  case  of  a  gap  between  promise  and  per-
 formance?
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 {Shri  Jyotirmoy’  '  800]

 The  additional  taxation  8
 for  any  one  single  year.  The  ad addi-

 Geos  taxation  is  Ra.  525  crorcs  including
 Rs.  crores  in  indirect  taxes.  Most  of  it
 is  Peel  éxcise,  that  is  what  you  fleece wut  of  the  common,  starving  man  in  the
 wountry.  The  Finance  Minister  sought  to
 justify  it  by  saying  !

 ~
 “The  base  for’  direct  taxes  ry  extremely nerrow  and  the  funds  required  for

 5  nations]  requirements  cannot  therefore
 be  raised  by  a  direct  taxes.”

 elt

 He  has  230
 ee  ae  hes  —— bong  last—that  is  why  we  canno

 depend
 on  direct  taxes.  |  Therefore,  Cen-

 tral  excise  is  the  thing  thatcan  be  only
 ४८6  out  of  the  ,  toiling  masses,

 the  pour  people,  the  weaker  sections,  That is  the  main  base  of  Mr.  Patel’s  taxation
 Because  Mr.  Patel  since  the  time  he  was
 born  has  never  known  what  the
 waan’s  difficulties  are.

 In  spite  of  this  massive  dose,  the  deficit
 stands  at  Rs.  ‘1930  crores.  Why  is  it  that

 ithe  tax  base  isnot  widened?  We  know
 the  class  character  of  this  Government  and
 the  class  character  of  Mr.  Patel.  There-
 कि,  direct  taxes  will  annoy  the  classes
 whom  they  belong  to,  whom  they  इट
 sent.  That  is  the  main  theory.

 The  Economic  Survey,  1977-78,  a  Gov-
 _emment  publication,  says  at  page  53  :

 “The  predomi  of  low  incomes  and
 poverty  inthe  rural  areas  should  not
 make  us  overlook  the  fact  that  income
 distribution  in  rural  areas  also  is  uneven
 and  that  there  are  well  off  farmers  who do  not  pay  direct  taxes  and  who  receive
 a  number  of  agricultural  inputs  at  con-
 cessional  prices.  Therefore,  ‘ways should  be  devised  to  make  this  section also  to  contribute  its  fair  share  to  the
 exchequer.  Otherwise,  the  country
 would  not  be  ableto  move  forward  suffi- ciently  fast."

 Now,  Mr  Patel  says  that  there  is  no  field

 veling
 we  can  get  taxesfrom.  He  is  not
 to  annoy  the  wealthy  class  of  the tral  areas  because  if  he  docs  so,  he  will

 Irave  toface  difficulties,  he  willnot  remain in  power.
 How  ich  is  the  rural  rich?  I  will  give

 Fe  asimple  example.  According  to  the t  Sgures  that  are  available,  the  total aisets  of  the  rural  rich  amounts  to  Rs.
 e,  737.6  crores,  And  what  is  the  pattern
 @f  distributior.,  I  quote  from  the  Draft

 ixth  Plan,  page  3,  para  ‘1.22.  :

 “The  distribution  of  assets  has  recently M  surveyed  comprehensively.  The
 results  for  urban  households  have  not  yet
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 of  assets,  peli  less  than  t
 of  all  rural  assets,  while  4  per  vent  be

 Is  that  not  revealing?
 You  have  been  claiming  big  things  and

 boasting  about  reforms  and  good
 °

 that  you  want  to
 bring

 but  the  positien
 ps  ree  27  3  conta

 the
 =

 real  rich,
 as  in  ba  I97I-72 is  ly  _magni- fied  in  this  brillian?  journal,  the  Economic
 and  Political  Weeky.  “I  congratulate  them
 every  time  because  this  is  one  journal

 you  can  get  something to  study  and
 educate  yourself.
 I  am  quoting  from  page  ‘510s

 “Decile  Group  O10;  Average  vulue
 of  assets  9616-30 61  and  973-72—~ 237°  52°”

 Let  us  come  to  the  top  figures:
 “go—r00:

 Snes
 192

 I97t-72  ey  he

 That  is  where  you  are  Mr.  Patel.  ‘Ther.
 fore,  you  cannot  touch  them.

 ‘the  composition  of  the  rural  :
 household  is  like  this.  4  am  quoting  sol  ‘
 the  source  ‘Reserve  Bank  Staff  Occasiona  s
 Papers.”  u

 “Number  of  poor  rural  households.
 in  lakhs:  :96:—206:  6  and  3077--770*- e

 What  sort  of  glorious
 Recfrroaace

 the
 Finance  Ministers  have

 Putting
 in

 the  past  and  present  is  revealing  from
 this.  You  cannot  possibly  take  us  for  a
 ride,

 Morally,  neither  the  urban  poor  de-
 serve  direct  taxation  or  indirect  taxation
 and  I  could  quote  from  the  same  brilliant
 journal.

 “In  fact,  if  account  is  taken  of  the
 abolition  of  the  tax  on  the  interest
 income  of  commercial  banks,  the  benefit
 of  which  the  banks  have  been  ordered
 to  on  to  their  borrowers  in  the
 form  of  a  lowering  of  interest  rates,  the
 additiong)  direct  tax  proposals  in  the
 Budget  will  result  in  q  revenue  loss  of
 Re  ia  crores  Even  with  De,  ag?  to the  non-agricultural  sector,  while  it  is
 true  that  tax-payers  constitute  a  very small  proportion  of  the  population,  it  is
 far  from  being  true  that  the  potential
 for  raising  additional  tax  reventic
 from  this  section  has  been  exhausted.
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 The  urban  rich,  no  Icas_  than  their  coun-
 try  cousins,  need  to  be  a

 oe
 to  pay

 larger  taxes  commensurate  with  the
 disproportionate  share  of  the  fruits
 of
 =  oment  ee

 ered  by  them.  The
 proliferation  lavish

 =
 and

 the  multiplication  of  the  luction and  consumption  of  luxury  consumption
 goods  and  services  of  every  sort  are
 proof,  if  proof  were  needed,  that  there
 exists  very  considerable  scope  for  addi-
 tional  taxation  of  even  nun-agricultural
 incomes,  both  through  a  rise  in  the  rates
 of  tax  and  through  the  closing  of  the
 i  able  ptions  etc.  ctc.”

 It  is  crystal  clear  that  Mr.  Patel  is  not
 goiug  where  he  ought  to  go.  Further

 icture  of  the  other  side  is  like  this.  Side
 By  side  you  see,  this  is  where  the  Finance
 Minister  comes  from.  I  am  quoting  from
 a  reply  to  a  questinn  of  mine:

 “Cadbury  Iudia  Limited—Shri  Prem
 Pandhi  is  the  Chairman  of  the  Com-
 pany.”  He  isa  director  cf  the  Reserve
 Bank  also  guiding  the  Reserve  Bank's
 policy  for  whose  interest  ?
 “Year  ended:  911977  —Remuneration

 Rs.  1445/7"  Forget  all  the  perqui- sites  that  comr  to  200  per  cent.

 Or  top  of  this,  come  to  Mr.  D.  W.
 McPhie,  Muaniaging  Director  of  the
 company.  His  remuneration  for  the  year ended  t-3-77  is  R.  2,10,460)-  Forget  all
 the  perquisites~—z00  per  ceat.  Union
 Carbide  India  Limited,  Shri  P.  (१,  Baner-
 jee—almost  the  same  position.  What
 does  he  get  ?—salary,  company’s  contri-
 bution  towards  provident  fund,  company’s
 contribution  towards  pension  fund,  gra-
 tuity,  medical  benefits  for  self  and  family, leave  travel  concession,  Icave,  furnished
 accommodation  with  services,  free  use  of
 car  and  free  residential  telephone.  All
 these  top  men  consume  not  less  than  forty to  fifty  thousand  a  month  in  this  country whereas  a  man’s  per  capita  income  is  above
 the  lowest  in  the  world  after  go  years  of
 Independence.

 Colgate  Palmolive  (India)  Private  Limi-
 ted.  Mr.  H.  Rai,  Managing  Director  of
 the  company  got  Rs.  2,12,424/-  as  remu-
 neration  for  the  year  ended  3i-22-4976.
 As  per  the  information  available  with  the
 Registrar  of  Companies,  he  is  entitled  to
 a  salary  of  Rs.  10,000/-  per  month,  9  bonus
 of  Rs

 50740  every  year  besides  the
 actual  travelling  and  entertainment  ex-

 enscs,  medical  benefits,  unfurnished/
 Fomniahed  residential  accommodation,  mo-
 tor-car,  telephone  expenses,  rovident
 fund,  gratuity,  superannuation  fund,  in-
 surance,  etc.

 Brooke  Bond  India  Limited  the  same
 position.  The  Chairman  of  the  India
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 Tobacco  Limited  which  is  a  hard  core
 criminal  offender  has  been  drawing  in
 ¢ash  and  kind  not  less  than  Rs.  40,000 a  month.  He  went  on  retirement.  Now,  he
 is  drawing  a  pension  plus  the  full  salary. The  second  man  aiso  is  now  wanting  to
 have  the  same  concession.  I  am  quite sure  that  with  the  lobby  that  they  maintain
 here,  they  will  be  Oey. €  to  get  it.  This  is
 the  type  of  economy......

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA
 (Begusarai):  The  Minister  of  Company Affairs  had  promised  to  do  something about  it.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Nothing at  all  can  be  done.  If  you  touch  them,
 you  will  not  get  returned  here  again. This  is  the  type  of  economy;  this  is  the
 type  of  democracy.  Mrs.  Indira  Gandhi had  allowed  it.  This  is  what  was  in  vogue. What  are  you  doing  now  ?  What  is  the
 mandate  that  has  brought  you  here  ? ou

 iq
 romised  a  change.  What  was  your manifesto  ?  You  have  forgotten  it.  You will  not  be  there  in  that  cushioned  seat, I  warn  you,  Mr.  Patel,  You  give  lip  service to  people.

 I  would  quote  some  figures  from  M/s Mahindra  Mahidra—there  is  a  whole list  with  mes;  I  will  not  read  that;  I  would
 quote  just  a  few—about  executive  wages, Tis  a  new  privileged  class;  new  maharayas and  nawabs  have  been  created  under  the
 Patronage

 of  the  people  sitting  on  the
 reasury  Benches.  I  quote:

 Rs.
 “Mr.  G.  Srinivasan  97,322
 Mr.  P.  S,  Mahindra  नि  T,02,254
 Mr.  B.  M.  Chopra  1,06,138°
 Mr.  I.  Chatterji  के  1,81,359
 Mr.  P.  G.  Dastoor  .  G15,  546
 Mr.  Harish  Mahindra  ;  2,03,227
 Mr.  Keshab  Mahindra,  I,73.558

 This  is  the  type  of  equality  that  the
 Treasury  Benches  want  to  have.  This  was done  during  the  last  30  years  of  the
 Congress  rule.  Why  is  it  that  you  are  not
 undoing  it  ?  You  had  one  good  year  in
 your  hand.  Can  you  show  any  example that  you  have  taken  some  steps  to  bring some  sort  of  justice  to  the  people  who are  struggling  for  their  survival  ?  My answer  to  that  is,  no,  not  at  all.

 Mr.  Patel’s  roads  lead  to  the  fleecing
 of  the  commoa  man,  Central  excise,  noth-
 ing  but  Central  excise.  ‘Chis  is  the  state
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 aze  of ment  showing  amount  and  percentage  “or
 indirect  tax  to  the  Central  Government, tax  revenue,  indirect  tax  (Gross).  In
 1961-62,  the  total  Central  Government  tax
 revenue  was  Rs.  1053" 73,  crores  and  in
 1977-78,  it  has  risen  to  Rs.  9905° 49° crores.  As  regards  the  amount  and  per-
 centage  of  indirect  tax  to  the  Central  excise
 duty  to  the  total  Central  Government
 tax  revenue,  in  1961-62  out  of  Rs.  3053°  73
 crores,  it  amounted  to  Rs.  71297  crores
 and  in  1977-78,  out  of  Rs.  goo5-  49  crores, it  amounted  to  Rs.  6473" 22  crores,  re-
 presenting  77१88  per  cent  of  indirect  taxes
 most  of  which  is  Central  excise.  That  is
 the  position.

 In  reply  to  a  Question,  it  was  stated:

 “Central  Excise  duty  for  gone  on
 account  of  exemptions  granted  under
 rule  8(t)  of  the  Central  Excise  Rules,
 ‘1944+

 1971-72,  Rs.  244  84  crores

 1975-76  Rs.  446-70  crores.”

 I  can  tell  you,  while  I  was  the  Chairman
 of  the  Public  Accounts  committee  and  Mr.
 Patel  was  a  member  of  the  PAC  at  that
 time,  he  will  remember  that  in  two  cascs,
 the  Customs’  exemption  was  granted,
 one  to  the  Imperial  Chemical  Industries
 and  the  other  to  Kilachand.  The  total
 amount  was  Rs.  234  crures.  No  explana-
 tion  has  come  so  far  with  regard  to  this.
 ३  would  like  him  to  enlighten  the  House
 as  to  who  are  the  persons-—the  list  should
 be  placed  on  the  Table  of  the  House;
 Mr.  Chairman  Sir,  your  observation  will
 help  —who  have  been  fortunate  in  getting the  exemption.  Sir,  on  Lok  Sabha  record, it  is  there.  Mrs.  Gandhi  was  charged.  She
 accepted  Rs.  3  crores  for  giving  this  con-
 cession.  It  is  on  record.  I  am  not  reitera-
 ting  or  saying  anything  about  it.  The
 consumers  are  being  fleeced  with  Govern-
 ments’  connivanee.  For  example,  take
 the  case  of  Cadbury  and  Pfizer  What
 are  the  propositions  ?  ‘Their  profit  on
 4475  Was  II4  per  cent  on  the  capital, On  i-!-:977.  the  profit  had  come  up  to
 320  per  cent  on  the  capital.  Pfizer  with  a
 paid-up  capital  of  Rs.  2  lakhs  only  in  one
 year  1976  made  profit  of  Rs,  2°65  crores.
 That  kind  of  socialism  and  justice  you  are
 showing  in  this  country.  As  far  as  Hindus-
 tan  Lever  are  concerned,  they  are  handling a  lot  of  essential  commoditics  which  we
 require  to  survive.  ‘heir  remittances  are
 Rs.  30,99,4885.  As  far  as  Glaxo  is  con-
 cerned,  their  remittances  are  Rs.  86,440  94 etc.  Chere  is  absolutely  a  loot  by  these
 multinationals  and  the  private  forcign
 companies.
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 Mr.  Patel,  would  you  kindly  hear  us? Do  not  make  this  country  a  victim  of

 neo-colonialists;  do  not  make  India  a Latin  America  for  the  Americans  and  a
 happy  hunting  ground  for  those  merchant adventurists.  Hindustan  Levers  remittance has  been  the  maximum.  I  had  quoted  the
 figure  just  now.  They  are  letting  loose  a
 reign  of  terror  of  its  victimisation.  When ‘we  are  most  troubled  with  the  problem  of

 loyment,  their  per.  work
 force  Le  been  reduced  from

 93
 00  to  76r0.

 Their  profit  has  been  increased.  The  other
 day,  in  their  Ghaziabad  factory’s  com-
 pound,  a  tanker  load  of  adulterated  til oil  was  found  for  manufacturing  of  dalda.
 In  this  country,  if  we  have  money,  nobody
 can =

 touch  us.  In  the  soap  that  they  are
 making,  they  have  reduced  the  total  fat content  by  25  per  cent  by  the  standard  laid down  by  the  Indian  Standered  Institute’s Panel  Committee  which  was  headed  by  the then  officer  of  the  Hindustan  Levers  itself,
 They  are  cheating  the  customers  and  that is  how  they  are  sending  so  much  profit
 aborad.  Th  is  company  needs  to  be  Bre
 ght  to  book.  They  arc

 moet  lobby  in Delhi;  they  are  bringing  so  much  pressure on  people  like  us;  they  are  approching  our friends  and  relations.  This  company  is  a noterious  gangster.  They  should  be  looked into  carefully.
 MR.  CHAIRMAN :  Only  three  minu- tes  more.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :  I  will
 take  little  more  time.  I  have  got  time for  the  third  reading.

 MR.  CHAIRMAN  :  Three  minutes.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :  t0  min- utes.

 MR.  CHAIRMAN  :  Five  minutes.
 more  and  the  Minister  willreply  at  +  P*-M.
 So,  I  request  you  to  finish  quickly.

 SHRI  JYOTIRMOY  8050  :  There
 is  production  be

 one
 the  registered  licen-

 sed  capacity  and  you  are  a  silent  spectator. You  are  regularising  them.  As  far  as
 Indian  companies  are  concerned,  they arc  having  thcir  idle  capacity  and  the

 =
 M/s.  Bayer  (I)  Ltd.,  M/s  Scarle  (4)  Ltd.,
 M/s.  Merok  Sharp  &  Dohme  (I)  Ltd., and  M/s.  Heochst  Pharam  Ltd.  4  have  a
 complete  list  of  these  companies.  As  far
 as  Glaxo  is  concerned,  they  are  producing below  their  registered  licensed  capacity far  atcyl,  whatsort  of  Government  do  you
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 tun  ?  They  are  allowed  to  break  the  law
 with  impunity.  You  pass  an  order  and  they
 use  the  toilet  paper.  What  is  the  licence  ?
 ‘What  is  the  licence  meant  for.  As  far  as
 Bri  Biscuit  Company  is  concerned,
 Mr  Patel,  I  am  very  sorry  in  1978  January, their  over  production  was  2828  (M  AF  per
 Annum)  and  it  has  been  regular’  to
 ‘8600  and  in  respect  of  their  Calcutta
 factory  from  39218  tonnes  to  15,000  tonnes the  capacity  endorsed  on  the  licence  in

 January  2978
 Mr  Patel,  it  is  this  Govern-

 ment  which  has  regularised  the  thieves  of
 their  thieving  process.  Why  then  issue
 licences  and  permits  at  all  if  they  have
 behaved  so  shabbily  ?

 The  Indian  big  business  growth  rate  is
 also  something  fantastic.  The  assets  in
 3979  were  Rs  4,223.82,  crores,  the  turn-
 over  Rs  4,770° 40  crores  and  gross  profit

 297°91  crores  white  money;  ereet about  black
 cing?

 3  it  is  three  times
 the  moncy  or  even  four  times  the  moncy. See  the  difference  from  4972  to  1975.  The assets  in  7975  were  Rs  6,204°59  crores; the  turnover  has  gone  up  from  Rs.  4,770 €rores  to  Rs  7,900  cores,  gross  profit  from

 297  crores  to  Rs,  515  crores. This  is  the  type  of  socialism  we  have n  sampling  here.
 The  Janata  Party  promiscd  that  the

 growth  of  monopoly  would  be  stopped, Now,  what  are  the  new  licences  that  have been  given  ?  Birlas  are  topping  the  list Rs  7208  crores,  new  licences.  J.K.s  Rs.
 20°07  crores.  Thapars  Rs  18-45  crores,
 Tatas  Rs.  9-03  crores,  cte.,  ete.  Big  com-
 panies,  especially  foreign  monopolies,  are allowed  diversifications  in  lw  priority Profitable  area.  ‘This  has  been  done  conti-
 nuously,  You  have  allowed  the  Cadbury to  start  an  apple  juice  plant  in  Himachal Pradesh  What  a  shame!

 The  vale  igi  i  sail
 scale  sector ‘are.  intru  upon.  Ta  romises  are made,  but  the  performance  is  very  little, next  to  nothing.  There  are  scrious  mal-

 practices.  May  &  Baker  are  controlled  by persons  who  are  related  to  cach  other
 maritally,  through  marriages,  and  they have  got  about  ten  bogus  firms,  dummy firms,  to  houdwink  the  MRTP.  Mr.  Patel, you  were  in  the  Committee.  What  happ- ened  to  the  case  of  National  and  Grindlays Bank  ?  You  can  casily  earn  Rs,  75  to  20 crores  in  taxcs.  They  were  caught  cvading
 taxes,  they  were  caught  evading  losses  of
 remittances.  They  are  hardened  criminals.
 Why  is  it  that  the  Reserve  Bank  goes  be- fore  them  with  bended  knees  ?  Why  is Government  so  timid  ?  Why  they  are  so afraid  to  the  National  and  Grindlays  Bank I  do  not  understand.

 In  industries,  the  whole  planning  is
 lopsided.  I  do  not  wish  to  read  from
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 pers  because  the  time  is  short.  The
 ia  Party  claims  to  be  the  great  cham-
 pions  of  agriculturists.  But  it  is  nothing but  a  paper  tiger.  What  have  they  done
 in  one  year  ?  Sugarcane  this  time  has  been
 sold  at  Rs.  3  per  quintal.

 Uey
 have  been

 all  ised burn’  sugarcane.  You  prom that  you  would  do  good  to  the  rural  eco-
 nomy  and  the  agriculturists.  and  this  is
 what  is  going  on.  Tabaco  has  been  sold  at
 Rs.  20  per  quintal.  When  you  come  to  the
 market,  the  buyers  and  speculators  had
 cornored  everything.  You  waited  for  one
 month.  I  charge  this  Government  that the  Indian  Tabacco  Company’s  lobby  has
 got  an  cffective  access  inside  the  Govern-
 ment.  That  is  why  the  tabacco  growercs have  been  allowed  to  be  minced  Like  this.

 The  Agricutlure  Minister  has  made  tall
 claims  about  food  production.  Now  look
 at  the  production  figure  of  rice,  look  at_the
 production  figure  of  coarse  cercals  which
 are  taken  poor  people.  Look  at  the

 roduction  figure  of  pulses  and  oilseeds.
 ‘he  whole  thing  is  gloomy.  The  figures, in  fact  arc  actually  much  lower.  I

 would  not  quote  because  that  will  take
 time.

 They  talk  about  Green  Revolution.
 do  not  understand  this.  Perhaps  my  know-
 ledge  of  English  is  Icss,  Where  is  the
 Green  Revolution  ?  How  much  are  you
 paying  for  a  kilo  of  pulses  ?  Is  that  Green
 Revolution  ?

 About  cash  crop  production,  I  have
 told  you.  This  year  the  cigarette  makers
 will  make  a  windfall  profit  of  Rs.  50  to
 60  crores—what  the  tobacco  growers lost.  Here  I  am  making  a  concrete  sug-
 gestion.  Here  is  a  source  where  you  can
 mop  up  the  additional  profit  without
 allowing  them  to  increase  the  price  of
 cigarette  because  tobacco  has  been  sold
 at  Rs.  38  per  quintal.  Therefore,  that
 moncy  should  go  either  to  the  growers  or
 to  the  consumers:  we  cannot  allow  others
 to  get  it.

 Now,  we  have  been  examining  jute
 prices.  In  regard  to  the  calculations  by  the
 Economics  and  Statistics  Directorate  and
 the  Agricultural  Prices  Committee,  we
 had  no  other  alternative  than  to  under-
 stand  it  clearly  that  they  were  working in  the  interests  of  jute  tycoons.  Now,  the
 jute  gorwers  have  showed  thcir  cost  of
 production  as  Rs.  roo  per  quintal  and  after
 the  renewed  excise  by  another  Govern-
 mental  agency  we  found  that  the  cost  was
 Rs.  334/.  So,  there  was  a  cheating  of
 Rs.  200/-  for  cach  quintal.  How  many crores  of  rupees  the  jute  growers  must  have
 been  cheated  in  these  six  States.  There
 should  be  special  isteps  for  maintaining
 regional  balance  and  the  most  import  an
 is  research  in  agriculture,  I  am  not  casting



 99  Finance  Bill,  4978

 {  Shri  Jyotiirmoy  Bosu  ]
 any  aspersions  but  I  am  only  requesting @  review  to  be  done  of  the  ICAR

 hy  Hin scientists  and
 apt  boar  Gajendra,  "s

 These  are  the  two  things  I  am  requesting.

 Now,  we  have  been  wanting  a  shipyard in  Haldia  and  we  want  a  shipyard  in
 Orissa  also.  There  was  a  specific  recom-
 mendation  by  the  Baweja  Committee  in
 February  1973+  ‘The  West  Bengal  Govern-
 ment  wanted  a  copy  of  this  Report  but
 they  were  refused.  I  have  got  hold  of  a

 Pg  4a
 I  have  given  notice  to  the  Speaker. I  have  given  a  copy  to  the  Speaker  and

 T  am  laying  it  on  the  Table  of  the  House.

 SHRI  P.  K.  DEO  (Kalahandi):  Is  it
 @  secret  document  ?

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  No,  it  is
 a  report  of  the  Government.  I  am  quoting from  it:  The  recommendation  says:

 ‘From  the  conclusions  set  forth  above, it  will  be  clear  that  the  Working  Group has  done  its  best  to  consider,  preciscly and  specifically,  the  issues  arising  from
 the  terms  of  reference  assigned  to  it.
 In  the  light  of  these  conclusions,  the
 Group  recommends  that—

 1)  There  is  a  clear  case  for  the  estab-
 lishment  of  at  least  one  additional
 shipyard  and  even  two  more  ship-
 yards  during  the  Fifth  Plan.”

 We  want  two  shipyards,  one  in  Orissa
 and  one  in  West  Bengal.

 (a)  Haldia  qualifies  itself  as  a  very
 suitable  location  for  such  a  ship-
 yard  and  may  be  selected  for  the
 purpose.

 (3)  The  proposed  shipyard  at  Haldia
 may  be  designed  to  cater  for  the  cons-
 truction  of  tankers,  bulk  carriers  etc.
 up  to  the  size  of  approximately
 1,00,000  GRT,

 (4)  A  special  project  team  be  set  up  to
 undertake  the  requisite  investigations and  prepare  a  comprehensive  Project
 Report  along  with  detailed  cost  csti-
 mation  and  economic  evaluation.

 (5)  The  said  Project  Team  he  advised
 clearly  that  the  Planning  of  the
 shipyard  to  be  so  done  as  to  keep abreast  of  modern  concepts  of  ship-
 building  and  ship  repair.”

 With  your  permission  I  am  laying  it
 on  the  Table  of  the  House  and  I  thank
 you.[  Placed  in  library,  See  Nv.  UT-223:/78]
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 MR.  CHAIRMAN:  The  document  pla- ced  by  you  will  be  examined,  and  the
 Speaker  will  decide.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  No  Sir.
 I  have  quoted  the  Rules.  I  have  given an  advance  copy.  No  Sir,  it  cannot  be
 done.  (interruptions),  You  may  kindly  make
 an  announcement....

 MR.  CHAIRMAN:  The  Speaker  will
 examine  it.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  No.  no.
 The

 Secares
 was  glven  a  copy  long  ago.

 According  to  the  Rules....
 MR.  CHAIRMAN:  It  seems  it  has

 been  seen  by  him  this  morning  and  he
 told  you  that  he  will  examine  it.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  No  Sir,
 he  did  not  tell  me  that.

 MR.  CHAIRMAN:  Mr.  Bosu,  You
 need  not  worry....

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  No,  it  is
 laid  on  the  Table  of  the  House.  It  cannot
 be  done  like  that.  Advance  notice  was
 given.

 MR.  CHAIRMAN:  You  see,  Direction
 i:8.,..

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  No,  please
 read  Rule  369.

 MR.  CHAIRMAN:  Direction  118,  sub- clause  (Qa)  says  that  if  the  Speaker  permits
 a  Member  to  lay  a  paper  or  document  on
 the  Table  ,  the  Member  may,  at  the  appro
 pose

 time,  lay  it  on  the  Table.  If  the
 peaker  permits.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Pleasc
 see  Rule  369.  Nothing  can  supersede  the Rules  of  Procedure  except  to  the  Consti-
 tution.  Rule  369  reads:

 “A  paper  or  document  to  be  laid
 on  the  Table  shall  be  duly  authenticated
 by  the  member  presenting  it.”

 I  have  duly  authenticated  it.  All  pap
 laid  on  the  Table  shall  be  considered
 public.

 MR.  CHAIRMAN:  Yes,  Rule  369
 reads:

 “A  paper  or  document  to  be  laid  on
 the  Tab!  Te  shall  be  duly  authenticated
 by  the  member  presenting  it.”
 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  I  have

 done  it.  I  can  do  it  in  your  presence
 once  again.
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 MR.  CHAIRMAN:  Speaker  has

 siesiy informed  you  that  this  will  be  examined.
 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  No,  Sir.

 I  regret.  I  again  rise  on  a  point.  of  order.
 I  am  less  proficient  in  English.  Let  the
 House  guide  me  what  it  says.  Rule  369  is
 very  clear:

 “A  paper  or  document  to  be  laid  on
 the  Tab! fe  shall  be  duly  authenticated
 by  the  member  presenting  it.’’

 If  I  have  declined  to  authenticate  it,  you could  have  said  that  it  cannot  be  laid.
 But  I  have  duly  authenticated  it.

 MR.  CHAIRMAN:  Has  the  Speaker
 permitted  you  ?  Speaker's  permission  is
 required.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Speaker
 is  a  creature  of  the  rules.  Speaker's  elec-
 tion  itself  is  as  per  these  rules.  He  cannot
 break  the  rules,

 MR.  CHAIRMAN:  This  will  be  done
 according  to  the  rule.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  You  said
 ‘according  to  the  rule’.  Which  Rule,
 Sir?  *

 MR.  CHAIRMAN:  I  have  already
 explained  to  you.  If  the  Speaker  permits it—that  is  the  point.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  You  said
 ‘according  to  the  rule’.  Kindly  quote  the
 rule.

 ८
 MR.  CHAIRMAN:  Direction  118(1),

 2).
 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  For  all

 purposes  you  are  the  Speaker.
 MR.  CHAIRMAN:  Would  you  please look  to  Direction  AND.
 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  What  is

 that  ?

 MR.  CHAIRMAN:  Direction  ny
 says:

 “A  private  member  may  lay  a  paper
 om  the  Table  of  the  House  when  he  is
 authorised  to  do  so  by  the  Speaker.”

 ‘When  you  are  authorised  by  the  Speaker— then  only  you  can  lay.
 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Let  me

 make  my  submission.  A  Direction  cannot
 supersede  the  clear  isions  af  the  rule.
 It  does  not  have  the  force  of  the  rule.
 Rules  are  supreme  in  this  House  next
 only.  to  the  Coastitution.

 MR.  CHAIRMAN:  The  Directions  will have  to  be  abided  by.
 SHRI  JoTENOy  BOSU:  You

 certainly  abide  by  it.  You  take  it  home and  abide  by  it  as  much  as  you  want.
 =

 here  the  House  is  regulated  by  the ce
 MR.  CHAIRMAN:  Directions  have to  be  adided  by.
 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  I  do  not

 believe  in  Kaul  &  Shakdher.
 MR.  CHAIRMAN:  Mr.  Bosu,  please take  your  seat.  I  have  already  called  the

 next  speaker,  Shri  Rajendra  Kumar
 Sharma.

 studs  gare  शर्मा  (रामपुर):
 अधिष्ठाता  महोदय,  माननीय  मंत्री  जी  के  द्वारा
 जो  चित्त  विधेयक  प्रस्तुत  किया.गया  है  ?  मैं
 उसके  समर्थन  सें  प्रप्ने  विचार  व्यक्त  कर
 रहा  हूं  ny

 मान्यथर,  झाज  राष्ट्र  के  सामने  एक
 भय  कर  समस्या  खड़ी  है,  जो  घिरासत  में  हमें
 इन  भाइयों  से  मिली  है  बौर  जिसकी  चर्चा  झाज
 जब  हम  लोग  फरते  हैं,  तो हमारी  एक  साल  की
 सरकार  के  ऊपर  सारे  एटेक  किये  जाते  हैं  1

 मास्यवर,  पिछले  30  सालों  के  प्रन्दर  हमारे
 राष्ट्र  में  इससमय  8  करोड़  लोग  बेरोजगार
 हैं शौर  .0  करोड़  लोग  भ्र्ध-बेकार  या  पर्घे-
 बेरोजगार  हैं।  जिस  राष्ट्र  में  i9  करोड़-
 लोग  बेरोजगार  हों,  तो  उस  राष्ट्र  के  श्रन्दर
 ला-एण्ड-आर्डर  झौर  दूसरी  चीज  किस  तरह  से
 सही  ढंग  से  चल  सकती  हैं--यह  प्रश्न  मैं  भ्रपने
 मित्रों  से  पूछना  चाहता  हूं  ?  ये  सब  चीजें  इनकी
 देन  हैं।

 में  अपने  चित्त  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता
 ह--प्ापने  भ्रपने  बजट  भाषण  में  और  इस  लिस
 विधेयक  में  ब्लैक-मनी  पर  नियन्थण  करने
 के  लिये,  कोई  ठोस  कदम  उठाने  के  लिये  नहीं
 कहा  है।  पिछले  तीस  सालों  में  जो  कांग्रेस
 सरकार  इस  देश  में  चली--धह  जिस  पश्राध्चार
 पर  खड़ी  रही,  घह  केवल  ब्लंक-मनी  थी  a
 wat  कल  ही  इस  सदन  में  एक  झ्रौर  भण्डाफोड़
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 हुआ--30  लाख  रुपया  केवल  एक  व्यक्ति
 के  पास  बंगलोर,  कर्णाटक  में  पाया  गया  |  मैं
 मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हुं--इस  तरह  से
 देश  के  अन्दर  जो  अरबों  रुपया  इन्दिरा  कांग्रेस
 के  लोगों  के  पास  पड़ा  हुआ  है,  उस  पर  किस
 तरह  से  रोक  लगाई  जायगी  इसके  लिये  कौन-
 सी  स्पेशल  विजिलेंप  बैठाई  जायगी  या  रइस
 कराये  जायेंगे  |

 जब  ये  लोग  सत्ता  में  थे,  तव  भी  राज-
 नीतिक  लोगों  को  खरीद  कर,  अपनी  ब्लक-
 मनी  के  श्राधार  पर,  सरकारों  को  गिराते  की
 कोशिश  करते  थे।  श्राज  भी  उसी  अ्राधार  पर
 इन्दिरा  कांग्रेस  पूरे  देश  के  अन्दर  श्रन-रेस्ट  बेदा
 कर  रही. है,  ला-एण्ड-भ्राडंर  को  खराब  करने
 की  कोशिश  की  जा  रही  है  ।  हमारे  फाइनेंस
 मिनिस्टर  को  इस  तरफ  विशेष  रूप  से  ध्यान
 देने  की  श्रावश्यकता  है  ny

 array,  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह
 जानना  चाहूंगा--आ्राज  देश  के  श्न्दर  जो
 अरबों  रुपये  की  ब्लैक-मनी  है,  उसको  निकलचाने
 के  लिये  क्या  आपने  कोई  योजना  प्रस्तुत  की
 है  ?  यदि  नहीं,  तो  मैं  उनसे  झनुरोध  करूंगा
 कि  इसके  लिये  श्राप  उन  लोगों  को  इन्सेन्टिय
 दें,  जिन्होंने  पिछले  30  सालों  के  कांग्रेस
 के  साम्राज्य  से  खूब  चैसा  पैदा  किया.  है।  आप
 इस  तरह  की  घोषणा  करें  कि  जो  लोग  भ्रपनी
 ब्लैक-मनी  की  घोषणा  करेंगे  और  उसको
 हाउसिंग  स्कीम  के  तहत  लगायेंगे--उनको
 छट  दी  जायेगी  ।  श्राज  सारे  देश के  श्रन्दर
 हाउसिंग  की  समस्या  एक  भयंकर  रूप  से  खड़ी
 हुई  है।  दिल्‍ली  के  भ्रन्दर  ही यदि कोई  2  हजार
 रुपया  वेतन  पाने  वाला  अपने  रहने  के  लिये
 मकान  ढकने  के लिये  निकलता  है,  तो  L000  या

 800  रुपये  महीने  से  कम  किराये  का  उसको
 मकान  नहीं  मिलता  है  1  इसलिये  यदि  श्राप
 इस  तरह  का  ठोस  कदम  उठायेंगे  तो  उससे
 देश  में  मकानों  की  समस्या  का  समाधान  हो
 सकता  &  tv
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 हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने  भ्रपने  बजट  में
 इस  .तरह  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  है  कि
 जितने  बजट  एक्सपैंडीचर  होंगे,  उनमें  कोई
 मितव्ययिता  बरती  जायगी  ।  जिस'  तरह  से
 कांग्रेस  सरकार  के  जमाने  में  पैसा  बरवाद
 किया  जाता  था,  घही  स्थिति  श्राज  भी  घिद्यमान
 है  ।  इस  सदन  के  माननीय  सदस्य  इस  बात
 से  सहमत  होंगे  कि  भ्राज  भी  सरकारी  कार्यालयों
 द्वारा,  भ्रधिक्रारी  वर्ग  द्वारा  पैसे  का  दुरुपयोग
 हो  रहा  है  ।  यदि  इस  दुरुपयोग  को  रोकने
 के  लिये  कोई  ठोस  कदम  उठाकर  व्यवस्था
 नहीं  की  जायगी,  तो  हमारी  कोई  भी  योजना
 सही  ढंग  से  नहीं  चल  सकेगी  t

 हमारे  उद्योग  मंत्री'  ने  घोषणा  की  कि
 लोकटक  हाइड़ो  इलेक्ट्रिक  प्रोजेक्ट,  मणिपुर,
 इम्फाल  के  लिये  इन्दिरा  सरकार  के  समय  में
 पूरे  प्रौजैक्ट  के  लिये  6  करोड़  रुपये  स्वीकृत
 हुए  थे,  आज  उस  प्रोजेक्ट  का  खर्च  6  करोड़
 से  बढ़  कर  80  करोड़  हो  गया  है  ।  पूरे  देश  के
 अन्दर  कांग्रेस  के  लोगों  के  पास  जो  रुपया
 निकल  रहा  है--यह  सब  उसी  की  देन  है  ।
 उस  समय  जिस  तरह  से  पैसे  को  बरबाद  किया
 गया,  राष्ट्र  के  साथ  खिलवाड़  किया  गया,
 उस  की  योजनाबद्ध  ढंग  से  जांच  करानी  चाहिये  v

 air  हमारे  देश  के  अन्दर  जो  भयंकर
 समस्या  है--वह  गरीबी  और  श्रमीरी  की  है  t
 श्ाज  हमारे  इस  सदन  के  भ्रनेक  साथी  कहते
 हैं  कि  वैकवर्ड  क्लासेज  के  लिये  रिजरवेशन  होना
 चाहिये,  हरिजनों  के  लिये  श्रधिक-से-प्रधिक
 सुविधायें  प्रदान  की  जानी  चाहियें--इस  का
 मुख्य  कारण  यही  है  कि  हमारे  देश  के  भ्न्दर
 बेरोजगारी और  गरीबी  है।  976  के  अन्दर
 पूरे  राष्ट्र  की  पर-कैपिटा-इन्कम  376  रुपये
 थी,  लेकिन  दूसरी  तरफ  इस  देश  के  श्रन्दर
 अमीरों  के  बड़े-बड़े  कारखाने  है,  उद्योग-धंधे
 हैं।

 मान्यवर,  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा
 कि  जो  यह  गरीब  भर  श्रमीर  के  बीच  में  एक
 बड़ी  खाई  बना  दी  गई  है,  वही  भ्राज'  कारण
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 बन  रही  है  सब  तरह  की  समस्याम्ों  को  खड़ा
 करने  के  लिए  ।  ला  एंड  झाइर  की  जो  समस्या
 है,  वह  भी  उसी  की  देन  है।  मैं  माननीय  मंत्री  जी
 से  यह  जानना  चाहुंगा  कि  वे  इस  के  लिए  क्‍या
 करने  जा  रहे  हैं  जो  बड़  बड़े  इन्डस्ट्रियलिस्ट्स
 हैं,  बड़े  बड़  राज-घराने  हैं,  उन  के  यहां  जो
 डाइरेक्टर  और  मैंनेजिंग  डाइरेक्टर  हैं  वे
 बेतन  के  नाम  पर  तो  5,000  झपये  लेते  हैं
 लेकिन  उस  के  साथ  साथ  पचास,  पचास
 हजार  रुपयें  की  और  सुविधाएं  उन  को  दी  गई
 हैं  . इस  चीज  को  खत्म  करने  के  लिए  फाइनेन्स
 मिनिस्टर  साहब  क्‍या  कदम  उड़ा  २  हैं  ?

 मैं  मंत्री  जी  से  यह  भी  जानना  चाहुंगा.
 कि  अपने  भाषण  के  भन्दर  वे  इस'  बात  को
 क्लियर  करें  कि  पिछले  30  वर्षों  के  अन्दर  पूरे
 राष्ट्र  के  श्रन्दर  कांग्रेसियों  के  द्वारा  इनक  म-टेक्स
 चुराने  की  और  बल्रैक-मनी  को  रोके
 रखने  की  जो  पद्धतियां  अपनाई  गई  हैं,  उन
 को  समाप्त  करने  के  लिए  कौन  से  ठोस  कदम
 सरकार  द्वारा  उठाये  गये  शौर  कौन  से  कदम
 वह  उठाएगी  जिस  से  जनता  के  सामने  एक
 ऐसी  स्थिति  राए.  कि  एक  अ्रच्छा  वातावरण
 बन  सके

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।

 MR.  CHAIRMAN  :  Now,  Shri  Lakka-
 ppa.  You  will  please  take  only  two  or
 three  minutes.

 श्री  रूप  नाथ  पिह  यादव  (प्रतापगढ़)  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  इस  का  समय  एक
 घंटा  और  बढ़ा  दिया  जाए।

 MR.  CHAIRMAN:  It  has  already been  decided.
 SHRI  K.  LAKKAPPA  (Tumkur)  :  Mr.

 Chairman,  Sir,  I  rise  to  speak  on  the
 Finance  Bill.  Sir,  as  per  the  report  of  the
 Reserve  Bank  of  India,  the  financial  posi- tion  of  the  country  is  very  poor.  It  says that  the  budgetary  position  of  the  State
 is  rapidly  deteriorating  and  the  financial
 health  is

 poo
 te  This  is  given  in  your  own

 report.  y  I  am  giving  out  all  this
 inbr formation  is  that  I  want  to  highlight all  those  points.  The  report  has  shown

 how  the  deficit  between  the  caggregate
 receipt  and  aggregate  disbursement  has
 been  growing  at  a  galloping  rate.  The
 States  had  an  overall  surplus  of  Rs.  75 crores  at  the  end  of  1975-76  but  the  follow-
 ing  year,  that  is,  .9  77

 saw  them  in  the
 red  to  the  tune  of  40  croresJand  the
 year  1977-78  found  them  in  a  deficit  of
 Rs.  325  crores.  The  worst  is  that  the  States
 are  losing  the  vitality  to  meet  the  situation.
 That  means  that  the  financial  set-up  is
 uneven  and  it  is  discriminatory  in  charac-
 ter;  it  is  imbalanced  anc  there  is  no  equit- able  distribution.  Your  progress  and  deves
 lopmenta!  activitics  have  come  to  a  stand
 still,  The  report  observes  as  follows  :—

 “Such  unautnorisca  u-er-dratis  ave
 been  a  matter  of  serious  concern  to
 the  Reserve  Bank  and  the  Bank  has
 rapeatedly  urged  the  States  to  so  plan their  finances  as  to  aviod  such  re-
 course.”

 Sir,  this  Ministry  has  failed  to  take  note  of
 the  various  suggestions  and  recommenda-
 tions  to  restrain  and  constrain  the  distri-
 bution  of  moncy  through  the  financial
 institutions  including  the  private  banks
 and  the  Public  banks.

 Regarding  the  financial  institutions
 controlled  by  the  big  busincss  my  hon.
 friend,  Shri  Jyotirmoy  Bosu,  has  already narrated  certain  points  and  I  will  not
 repeat  those  points.

 I  want  to  speak  only  about  certain
 fraudulent  practices  indulged  in  by  some
 of  these  banks.

 I  want  to  show  how  the  control  of  the
 Reserve  Bank  of  India  over  these  financial
 institutions  is  deteriorating.

 ३3  hrs.
 Now  Sir,  since  the  time  at  my  disposal is  very  short,  I  will  not  elaborate  these

 points.  I  don’t  want  to  go  into  the  details
 of  all  the  banks  but  I  will  deal  with  only certain  banks,  7  want  to  speak  specifically about  the  banks  of  Rajasthan.  Take
 for  example  the  Bank  of  Rajasthan.  This
 may  be  a  trivial  matter  but  still  IT  would
 like  to  bring  to  your  notice,  The  Reserve
 Bank  of  India  has  no  control  over  this
 financial  institution.  Look  at  the  way  how
 these  private  banks  are  operating  and  cat-
 ering  to  the  needs  of  the  vested  interests,
 black  marketecrs,  hoarders  etc.  Now,
 you  are  going  to  appoint  Chairman  to
 various  banks.  I  am  told  that  the  same
 people  are  going  to  be  appointed  and  they

 are  now  coming  through  the  backdoor
 entry.  You  were  criticising  the  previous Government  very  much  about  their  pat-

 ‘ronising  them,  Now  what  is  it  that  you are  doing  ?  I  am  told  that  in  various  pri- vate  banks  you  are  going  to  appoint
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 Chairmen.  You  must  look  to  the  anteced:
 ents  of  the  people  before  doing  so  as  to
 how  they  were

 tunctioning
 and  how  they

 ‘were  catering  to  the  n  of  the  people.
 Look  at  the  way  how  the  finances  of  the
 country  are  being  looted.  Take  the  case
 of  Rajasthan  Bank  Lid.,  Jaipur.  On  the
 eve  of  the  visit  of  one  Mr.  Agarwal  a
 donation  of  Rs.  50,000  was  given  for
 construction  of  a  fountain  th  the  city.
 How  can  this  bank  provide  Rs.  +1,000/-
 to  be  spent  for  the  tour  of  Rajas  by
 the  Deputy  Governor

 towards  his  tour  ?  How  this
 by  them  and

 how  the  officials  of  the  Reserve  Bank  are
 ickling  the  shady  transaction  of  this

 bank,  for  these  bank  people  ?  This  is  one
 of  the  instances  where  Rs.  1,000:  for  the
 tour  of  the  Governor  of  Reserve  Bank  of
 India  to  Rajasthan  is  being  borne  by  this
 Bank.  For  op  Branch  at  Cal
 that  had  cost  the  Bank  Rs.  2,50,000/-.
 can  )

 quote  many  such  things  (Jnterrup-
 Gans).

 MR,  CHAIRMAN
 ६75०4 will  you  kindly  wind  up  ?  The  Mini

 will  now  reply.
 SHRI  K  LAKKAPPA  :  I  can  quote

 many  such  instances  to  show  how  the  black
 is  being  utilised  over  which  my  hon.

 friend,  Mr.  Patel  will  have  no  control.  I
 would  like  to  ask  him  whether  he  will  consi-
 der  ping  and  restructuring  the  finan-
 cial  institutions  so  as  to  see  as  to  how  they are  functioning  and  how  far  they  have  gone on  in  catering  to  the  financial  needs  of  the
 people  by  depriving  the  weaker  sections  of
 the  country.

 Sir,  in  the  entire  Karnataka  State,  no
 banks  are  financing  the  needs  of  the  weaker
 sections  of  the  society;  no  loans  are  being disbursed.  Even  if  they  are  disbursed,  the
 rate  of  interest  charged  from  them  is
 exorbitant.  Nothing  has  been  done  with
 regard  to  the  marginal  farmers

 Here  I  want  to  ask  the  Minister  whether
 he  would  come  out  with  not  only  a  co-
 mmission  of  inquiry  but  he  wauld  also
 see  it  that  the  matter  is  set  right  and  see
 that  the  financial  institutions  cater  to  the
 needs  of  the  weaker
 namely,  that  the  farmers  are  not

 charged exorbitant  rate  of  interest  for  the
 to  them.  He  should  see  to  it  that  the

 perth  of  the  country  is  there!  proved and  the  present  disparity  Shick  is  existing in  the  matter  of  distribution  of  finan
 to  variqus  States  is  removed  and  that
 equitable  distribution  is  made  to  them.

 ‘With  these  few  words,  Mr.  Chairman, I  comelude.

 of  Reserve  Bank  of”
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 MR.  CHAIRMAN  :  Now,  the  Minis-
 ter  will  reply.  (dnterruptions)

 SHRI  0.  N.  VISWANATHAN  (Tiru-
 ppattur)  :  Sir,  I  was  not  cal

 MR.  CHAIRMAN :  I  had  called  you
 but  you  were  not  here.

 SHRI  PURNANARAYAN  SINHA:
 Mr.  Chairman,  Sir,  the  other  day,  when
 the  Finance  Bill  was  to  come  up,  the  hon

 jpeaker  had  permitted of  the  Speakers  as  per  the  list.  (interruptions)
 MR.  CHAIRMAN  :  The  time  has  been

 allotted  by  the  Speaker  himself.
 SHRI  PURNANARAYAN  SINHA

 The  other
 This  is  something  most  extraordinary.

 MR,  CHAIRMAN  :  It  was
 bn  wie that  the  Minister  will  reply  at  2  O’Olock.

 Now  he  will  reply  at  :  O'clock.
 SHRI  a  N.  VISWANATHAN :  Sir, I  want  only  four  minutes  and  I  will  finish within  that  time.  I  am  from  the  Anna

 DMK  Party  of  39
 MR.  CHAIRMAN  :  Mr  Viswanathan,

 you  were  called  by  me;  you  were  not
 present,

 SHRI  a  N.  VISWANATHAN  :  I

 gone
 out  at  that  time.  Please  allow

 me  foyr  minutes  only  and  I  will  finish within  that  time.  (Interruptions)
 MR.  CHAIRMAN  :  I  am  calling  the

 names  pig
 J

 to  the  List.  I  cannot  go
 beyond  that.  €  Speaker  has  not  agreed for  extension.

 werk  अलथोर  स्ण्हि  :  इस  पर  दो  घंटे
 का  समय  बढ़ा  दिया  जाए  |  हाउस  चाहता  है
 तो  फिर  आपको  क्‍या  एतराज  है।  झ्राज  छुट्टी
 के  दिन  हम  बैठे  हैं।  इस  पर  झापको  क्‍या
 एतराज  है  |  हाउस  की  राय  शाप  ले  लें

 (Interruptions)
 कनी  तथा  संसदोय  कार्य  संत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  ी  लारंग  साथ)  :  बिजिनेस
 एडबाइजरी  कमेटी  की  रिपोर्ट  कलर  आई  भी
 और  उसको  हाउस  ने  मंजूर  कर  लिया  है  ।
 इसके  बाद  शासन  समय  बढ़ाने  के  पक्ष  में  नहीं
 है  1

 चौधरी  बलबीर  सिह  :  पहले  भी  भाती
 रही  हैं  लेकिन  उसके  बाचजूद  हाउस  समय
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 बढ़ाता  रहा  है  |  इस  केस  में  भी  हाइस  बड़ा
 सकता  है।  शझाप  पहले  इस  पर  डिसिशन  ले  |

 MR.  CHAIRMAN:  Mr.  Vishwa-
 nathan  ,  you  can  speak  on  third  reading.
 Speaker  has  not  agreed  for  extension.
 That  is  the  whole  trouble.  When  the
 Speaker  has  not  agreed,  I  cannot  allow.

 (Interruptions)
 शची  राम  बिलास  फासनान :  सदत  को  राय

 है  कि  इस  पर  दो  घंटे  का  समय  बढ़ा  दिया
 जाय  ।  आप  स्पीकर  साहब  को  बुलाएं  ।  झाज
 छुट्टी  के  दिन  हम  बैठे  हैं।  सदन  बाहता  है  तो
 इस  में  क्‍या  आपत्ति  है।  झाप  स्पीकर  साहब
 को  हमारी  राय  कनके  कर  दें  ।

 आघरों  बलजीर  सिह  :  छुट्टी  का  दिन  है
 और  मैम्बरों  ने  छूटी  छोड़  दी  है  और  अगर
 मैम्बर  चाहते  हैं  कि  दो  घंटे  का  समय  बढ़ा
 दिया  जाए.  तो  फिर  श्रापको  रोकना  नहीं
 चाहिये  ।  मोशन  मूब  हो  चुका  है  कि  दो  घंटे
 समय  बढ़ा  दिया  जाए।  इसको  सैक्तिड  भी
 किया  जा  चुका  है।  सारा  हाउस  चाहता  हैं
 तो  फिर  आपको  क्‍या  एतराज  है  1

 MR.  CHAIRMAN  :  Extension  of  time
 has  not.  been  granted  by  the  Speaker.

 (Interruptions)

 THE  MINISTER  OF  PARLIMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI.  RAVINDRA  VERMA)  :  Mr.
 Chaizman,  it  is  known  to  all  hon.  Mem-
 bers  of  this  House  that  this  Bill  has  to
 pass.  through  all  stages  today  itself  and
 prsapriee  A

 to  that  time-table,  5  rou  clock  is
 the  ine—-Taking  into  consideration
 the  time  to  be  spent  at  different  stages.  as
 well  as  the  necessity  to  send  it  to  the  other
 House  in  time,  all  the  hon.  Members

 taking  ae
 into  consideration,

 sory hon.  Speaker  made  it  clear  that  the  total
 number  of  hours  available  for  the  consi-
 deration  and  passing  of  this  Bill  was  35 hours.and  the  recommended  to  the  House
 certain  division  for  the  three  different
 stages.  Therefore,  I  would  submit,  on
 behalf;  of  the  Government,  that  the
 total.  schedule  cannot  be  upset  because

 otherwise  the  business  would  get  upset and  this  is  the  kind  of  business  which  Gov-
 ernment  cannot  afford  to  get  upset.  So will  make  a  special  appeal  to  all  the hon.  Members  of  this  House  of  this  side as  well  as  on  the  other  side,  to  enable  the Government  to  complete  the  business according  to  the  schedul,  Int  ions) Therefore,  whatever  allotment  Lae  be made  within  the  time-limit  for  the
 different  stages  can,  of  coursc,  be  made  and if  it  a  question  of  go  minutes  or  80,  it may  be  done,  but  otherwise  Government

 re  ded  to  the  Ho to  the  hon.  Members  any  extemicn which  would  affect  the  time-schedules,
 (Interruptions)

 SHRI  C.M.  STEPHEN  (Idukki)  :  I want  to  make  one  thing  very  clear.  As far  as  we  are  concerned,  we  are  interested in  the  clause  by  clause  discussion  and  we must  have  the  full  time  for  making  our
 points  during  the  clause-by-clause  dis- cussion.  That  is  where  the  O,  ition is  interested,  We  would  press  sr divi- sion  in  certain  clauses.  We  must  have the  right  to

 —
 Not  one  minute  ous. of  the  time  allotted  can  be  cutinto.  That we  object  to.  But  if  you  bave  got  same

 other  time,  you  can  give  that.  My second  point  is  that  many  hon.  Membera from  the  ruling  ‘Ppa  t
 benches  are  raising this  objection.  Well,  we  are  working under  certain  constraint.  I,  for  example, as  the  leader  of  the  Opposition,  wanted  to

 speak.  But  I  was  told  that  the  time- limitation  ig  there  and  I  agreed,  There-
 fore,  I  have  given  my  right  to  speak.  But I  find  that  the  Janata  Party  Members have  taken  much  more  time  then  they were  allotted.  As  far  as  we  are  concerned, we  have  remained  within  the  time-limit; not  that  we  are  not  aware  of  our  rights. If  more  time  is  given,  then  the  time which  we  would  have  lost  on  account  of
 this,  must  be  made  up  and  the  whole  time should  be  allotted  to  us,  not  to  them.
 23°23  hours.

 [Surmat  Parvatn:  KRisHAN  in the  Chatr}

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH
 (Hoshangahad):  May  I  submit  that
 according  to  the  bulletin

 MR.  CHAIRMAN  :  Mr.  Kamath,  I
 would  request  to  be  very  brief.

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH  :
 Iam  not  speaking  on  the  Bill.  I  am
 only  speaking  on  the  points  raised  by  the
 Minister  of  Parliamentary  Affairs.

 MR,  CHAIRMAN  :  व  know  _  that.
 gl  ore

 I  would  request  you  to  be  brief
 on  it.
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 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH  :  I
 would  be  brief,  precise  and  and  concise.  I
 refer  to  Bulletin,  Part-II  of  the  9th  March,
 1978.  It  says  that  the  Finance  Bill  1978,
 would  be  taken  up  on  the  27th,  28th  and
 agth  April.  Now,  Sir,  there  is  no  sacro-
 sanctity  about  the  time—I  mean  hour—~
 of  the  day.  Apart  from  that,  according  to
 the  Bulletin,  three  full  days  are  allotted.
 But  duc  to  a  slight  bungling  of  the  Gov-
 ernment,  on  Wednesday  afternoon....

 MR.  CHAIRMAN  :  I  think  you
 have  made  your  point.

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH  ¢
 On  Wednesday  afternoon,  a  part  of  the

 time  on  Thursday  i.¢.,  yesterday  was
 taken  up  on  the  Appropriation  Bill.  I
 do  not  know  how  many  hours  were  taken
 up  in  the  Appropriation  Bill  ?  There-
 fore,  if  this  House  is  willing  to  sit  beyond
 60!  clock.

 SHRI  6.  M.  STEPHEN  :  Wr  sare
 not  prepared.

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH  :
 Alright,  upto  six.  We  are  sitting  upto  six.

 MR.  CHAIRMAN  :  I  have  got  your
 point.  Please  do  not  have  another
 dialogue.

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH  :
 The  BAC  is  the  creature  of  the  House  and
 so  is  the  Speaker,  and  the  House  is
 supreme  and  this  House  can  decide  to
 extend  the  time  and  sit  longer  if  it  wants
 to.

 MR.  CHAIRMAN:  Now  the  point  is,
 you  are  asking  for  extension  of  time  and
 Mr.  Kamath,  your  argument  I  am
 afraid,  does  not  hold  because  this  time
 allotted  for  the  Finance  Bill  was  announ-
 ced  by  the  Speaker  when  the  Finance
 Bill  was  taken  up  for  consideration,
 after  the

 Apr
 propriation  Bill)  and

 had  been  already  passed.  So,  it  does  not
 arise.  At  that  time  the  House  was
 fully  aware  of  the  time  allotted  for  the
 Finance  Bill  including  the  division,
 first  reading,  clause  bv  clause  and
 the  third  reading.  Therefore,  there  is
 no  question  of  extension  of  time  and  I
 might  point  out  particularly  that  when
 Members  are  wanting  extension  of  time,
 they  cam  at  least  sec  that  other  Members
 of  their  party  confine  themselves within  the-time  given,  They  overstep the  time  and  as  it  stands  it  now,  parti-
 coats

 the  Janata  Party  and  other  parties have  finished  their  time.  To  only  one
 party,  which  was  not  here,  I  am  allowing the  member  two  minutes  that  his  party has  got.  But  may  I  warn  him that  after  two  minutes,  the  bell  will  be
 rung?  After  that  the  Minister  will  reply
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 and  then  we  will  have  clause  by  clause
 consideration.  Mr.  Viswanathan.

 (Interruptions)
 MR.  CHAIRMAN  :  This  cannot  go on  endlessly.  Mr.  Vishwanathan,
 SHRI  CG.  N.  VISHWANATHAN

 Madam,  on  behalf  of  our  party....
 (Interruptions)

 SHRI  RAVINDRA  VERMA  :  Madam, it  appears  that  some  hon,  Members
 are  perhaps  overlooking  the  Rule  arg
 (a),  which  clearly  says  that  on  a  day allotted  for  this,  the  Speaker  shall  at
 seventeen  hours  on  the  allotted  day  or  the
 last  of  the  allotted  days  as  the  case  may  be
 forthwith  put  every  question  necessary  to
 disposc  of  the  outstanding  matters  in
 connection  with  the  stage  or  stages  for
 which  the  day  or  the  days  have  been
 allotted.  Therefore,  Madam,  at  5  O’clock
 it  has  to  be  put.

 MR,  CHAIRMAN  Yes,  that  has
 to  be  put.  Mr.  Vishwanathan.

 (Interruptions).
 SHRI  C.  N.  VISHWANATHAN

 (Tiruppattur)  :  Madam,  I  would  like
 to  submit  only  two  points  on  behalf  of
 our  party,  AIADMK.  The  first  is
 regarding  the  telegram  sent  by  the  Chief
 Minister  of  Tamil  Nadu  on  2-3-78  on  the
 imposition  of  excise  duty  at  two  paise  per Kwh.  on  electricity  generated  as  propo- sed  in  the  Finance  Bill.  Ten  per  cent
 60  ion  has  been  ed  by  the  hon,
 Finance  Minister,  but  this  would  help the  development  of  industries  which  would
 mainly  affect  the  small  scale  industries.
 The  duty  of  two  paise  per  Kwh.  would
 therefore  mean  an  average  increase  of  25 aise  per  unit  on

 energy
 sold.  This  would

 tee  to  be  recovere  mainly  from  the
 industrial  sector  and  this  would  com-
 pletely  ruin  the  small  scale  sector.  I
 request  the  Minister  to  consider  this  and
 immediately  withdraw  the  excise  duty that  is  proposed  to  be  levied  on  the  electri-
 city  generated.

 The  Ganga-Cauvery  Canal  Scheme
 should  also  be  considered  by  the  Fi
 Minister,  They  arc  running  a  train  viz.,
 Ganga-Cauvery  Express.  We  know  that
 there  is  lack  of  national  integration  at
 present.  If  this  Government  is  interested in  nations!  integration  and  also  in  the
 unity oi  an  the  ;  nation,  they

 should
 ly  ९

 Cauvery  Canal  cea.  which cost  Rs.  3000  or  2000  crores.
 South,  water  facility  is  not  available  and
 the  agriculturists  are  suffering  from
 drought.  Shri  K.  L.  Rao’s  Plan,  con-
 necting  Ganga  and  Cauvery  must  be  taken

 may the
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 up.  Then  the  lands  in  South  will  become
 fertile  and  agriculture  will  be  more
 fruitful.  The  cost  may  be  high.  But  the
 Finance  Minister  must  take  the  initial  steps with  foreign

 county?
 collaboration  to

 impl  the  ga-Cauvery  Canal
 Scheme.  Thirdly,  the  Coromandel  coast
 line  has  not  still  taken  any  shape.
 This  line  would  connect  Vizag  with
 Cape  Comorin  and  it  would  develop the  industrial  highways,  increase  the

 Post?
 of  export  and  also  commer-

 cial  g  transport.  This  must  be  con-
 sidered  by  the  Finance  Minister.

 Lastly,  I  am  aware  of  the  fact  that
 three  days  before  J.  P’.s  close  friend,
 Mr.  Govinda  Rao  Desh  Parek  made  a
 statement  that  reeently  smuggling  has
 increased  throughout  India.  ‘The  hon,
 Finance  Minister  has  been  saying  that
 many  steps  have  been  taken  to  reduce
 smuggling.  4  request  the  Finance  Minis-
 ter  to  say  whit  are  the  steps  that  have
 been  taken  to  eraclicate  smuggling  and
 other  evils  which  are  spoiling  our  national
 economy,

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 ‘SHRI  प्र.  M.  PATEL):  Sir,  we  have
 had  three  stimulating  days  of  discussion  on
 the  Finance  Bill.  We  have  also  had  well
 high  eight  wecks  of  discussion  on  the
 budget.  I  am  indeed  glad  that  the  bud-
 get  which  I  had  presented  to  Parliament
 at  the  end  of  February  has  gencrated keen  interest  and  considerable  comment.
 I  have  benefited  by  a  great  number  of
 suggestions,  may  of  which  are  certainly constructive.  The  members  of  the
 House  will  appreciate  that  I  was  fully
 responsive  to  the  need  to  make  suitable
 amendments  and  to  provide  adequate relief  wherever  these  were  found
 necessary.  May  I  express  my  gratitude to  all  the  members  of  the  House  for  their
 very  positive  reactions  to  the  budget  ?

 I  must  partic  aly  compliment  my
 distinguished  friend,  Shri  R.  Venkata-
 raman,  for  having  made  a  speech  on  the
 Finance  Bill  in  the  best  traditions  of parlia-
 mentary  democracy.  He  has_  without
 doubt  carefully  studied  all  the  issue
 and  has  quoted  chapter  and  verse.
 He  has  been  fair  enough  to  reco-gnise some  of  the  solutary  measures  which
 I  have  introduced  for  which  I  am  thank-
 ful.  However,  he  has  also  raised  a  number
 of  point.  Itis  my  duty  to  offer
 my  observations  on  them,  The  hon.
 member  has  taken  strong  exception  to
 the  fact  that  last  year’s  accounts
 have  not  been  given  at  all,  with  the  result
 that  we  do  not  know  whether  there  has  been
 any  variation  between  the  revised  esti-
 mates  and  the  actuals.  I  am  not  clear
 about  the  difficulty  that  this  position  has
 created  in  the  proper  understanding  of
 the  budgerary  situation  regarding  the
 budget  figures.

 Shri  Venkataraman  seems  to  be  under
 the  impression  that  there  has  been  a

 departure  —
 i  practice  in  this

 regard.  I  would  like  to  inform  the  hon.
 member  that  there  has  been  no  change whatsoever  in  this  matter  as  compared  to
 previous  years.  If  the  hon,  member
 had  looked  into  the  budget  documents.
 with  care,  he  would  have  noticed  that  the
 annual  financial  statement  laid  before
 Parliament  on  28th  February,  7978  gives the  account  figures  for  1976-77  under  the
 the  various  heads  of  receipts  and  expendi- ture.  Further,  the  detailed  demands  for
 grants  for  the  current  year,  which  have
 been  laid  on  the  Table  of  the  House,
 give  the  details  of  expenditure  figures  for
 1976-77.  The  actuals  are  not  given  in
 the  main  demands  for  grants,  as  it  would
 be  a  repetition.  The  figures  are  provi-
 sional,  as  the  final  accounts  for  the  year ended  March,  5977  arcnot  available  at
 the  time  the  budget  is  under  pr

 ope
 ration.

 The  final  figures  are  given  in  the  final
 accounts  which  usually  become  available
 about  5  to  6  months  after  presenta- tion  of  the  budget.  This,  along  with
 the  report  of  the  Comptroller  and  Audi-
 tor  General,  are  considered  by  the  P.A.C.
 whose  report  is  available  to  Parliament.
 Shri  Venkataraman  is,  therefore,  not
 correct  in  8  that  Parli  t  is
 denied  information  about  actuals  of  a
 year  and  variations  from  the  estimates
 for  that  year.

 Iam,  indeed,  very  grateful  to  the
 hon.  Member  for  his  reference  to  the
 need  for  economy  measures.  I  can  assure
 him  and  all  the  Members  of  the  House
 that  the  Janata  Government  is  very  earnest
 in  secing  to  it  that  the  economy  in  ex-
 penditure  to  which  it  has  given  the  highest

 riority  is  achieved  in  fact.  The  economy instructions  issued  by  the  Finance  Ministry in  respect  of  creation  of  new  posts,  expen- diture  on  ravi,  both  domestic  and
 foreign,  and  reductions  in  overtime
 expenses  are  all  being  implemented  with
 sincerity.  For  the  first  time  the  Govern-
 ment  is  also  taking  a  close  hard  look  at
 the  enormous  expenditures  which  have
 arisen  over  the  years  of  subsidisation  and
 the  small,  but  significant  beginning  has
 been  made  in  reducing  these  subsidies  to
 toler  able  limits.  Added  to  this,  we
 have  launched  a  drive  for  the  improvement in  the  operations  of  public  sector  corpora- tions  with  a  view  to  ensuring  better
 returns  on  our  investments  and  preventing a  situation  which  unfortunately  existed
 in  the  past  when  such  _  undertakings
 were  a  drain  on  the  public  exchequer.

 SHRI  L.  K.  DOLEY  (Lakhimpur)
 Madam,I  am  on  a  point  of  order.

 MR.  CHAIRMAN  :  What  is  the  rule
 under  which  you  raise  the  point  of  orde?
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 SHRI  L.  K,  DOLEY  :  Ihave  =a
 point  of  order.  Has  it  been  the

 Bets of  the  House  that  the  Finance  ister
 should  have  come  out  with  a  written
 reply  ?

 MR.  CHAIRMAN  :  Yes,  there  is
 nothing  wrong.  There  is  no  point

 Pos order.  Please  resume  ur  seat.  ou
 may  continue,  Mr.  Minister.

 SHRI  H.  M.  PATEL:  I  do  not understand  why  this  insistence  upon  written
 or  oral  reply.  I  can,  and  I  am_  per-
 fectly  capable  of  giving  you  an  oral
 reply  also.  But  it  is  very  important  that
 in  the  of  fi  »  when  fi:
 matters  are  concerned,  we  give  fairly  ac-
 -curate  and  precise  replies.

 Shri  Venkataraman  has  come  down
 ‘very  severly  on  me  because  I  was  frank
 enough  to  announce  to  the  House  a
 deficit  of  over  Rs.  ‘5,000  crores.  At
 least  the  hon.  Member  will  admit  that  I
 have  practised  no  “subterfuge”,  a  word
 which  ke  has  used  on  more  than  one
 occasion  in  the  course  of  his  speech,
 totally  unjustifiably,  as  I  propose  to  show.
 I  did  not  hide  the  deficit  by  any  mani-
 pulation  of  the  figures.  It  is  my  belief
 that  the  cconomy  of  the  country  requires a  larger  investment  and  if  this  larger  in-
 vestment  is  to  take  place  ,  I  have  little
 option  to  raising  resources  by  additional taxation  to  the  extent  possible  and  to
 operate  a  reasonable  and  containable deficit.  My  budget  has  been  a  judicious mixture  of  these  two  strategies.  I
 presume  that  the  hon.  Member  would not  have  liked  me  to  increase  taxes  further in  order  to  reduce  the  deficit;  nor  surely would  he  have  liked  me  to  cut  Plana
 expenditure  and  investment  io  high  pri-
 ority  areas,  such  as,

 agriculture,
 irriga- tion,  power  and  rural  development,  in

 order  to  avoid  a  deficit.  What  is  most
 important  and  on  this  Iam  _  entirely in  agreement  with  the  hon.  Member  is that  we  must  ensure  that  the  investment made  is  in  directions  which  are  fruitful and  constructive  sa  that  the  inevitable
 resultant  deficit  financing  dees  not  result in  flour  losing  control  over  the  economy
 and  entering  into  a  phase  of  high  infla tion.  I  have  given  an  assurance  to  the House  that  this  will  not  be  allowed  to
 happen  and  that  we  have  inatruments  at our  disposal  today,  such  as,  the  foreign exchange  reserves  and  the  excellent ‘buffer  stocks  of  foodgrains,  which  will enable  us  to  maintain  the  price  line  in
 spite  of  the  deficit.

 There  has  been  some  criticism  regarding the  future  trend  of  vrices  and  in  this  con-
 nection,  not  only  Shri  Venkataraman
 but  also  Shri  Mahamava  Prasad  Sinha  and
 Shrimati  Parvathi  Krishnan  have  stated
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 that  prices  continue  to  rise  and  that  the
 claims  of  Government  are  only  on  paper.

 lam,  in,  a  large  country  like  ours
 there  must  be  some  definite  and  agreed
 yardsticks  for  assessing  the  level  of  prices. We  have  two  such  yardsticks--the  wholesale
 pce

 index  and  the  consumer  price  index.
 have  not  invented  these  indices,  nor  has

 the  present  Government  worked  out  the
 items  which  go  into  the  two  baskets
 or  the  procedures  for  calculating  the  indi-
 ces.  Wocontinue  to  use  the  very  yardstick
 which  had  been  introduced  to  the  country
 by  the  previous  Government.  What  do
 the  indices  based  on  these  yardsticks
 reveal  ?  In  the  case  of  the  wholesale
 price  index  which  in  all  the  countries  of
 the  world  has  been  taken  as  the  basis
 yardstick  of  inflation,  we  can  claim with  pride  that  the  wholesale  price  index
 at  the  time  when  we  presented  the  budget
 representing  one  year  of  Janata  rule  was
 exactly  the  same  as  when  we  aas
 office.  There  was  in  fact  no  inflation  at
 all.  This  has  been  recognized  |  all  over
 the  world  as  a  remarkable  achievement.
 The  hon.  Members  will  also  _appre-
 ciate  that  after  I  presented  the  Budget,
 there  has  been  no  indication  that  the
 wholesale  price  index  has  gone  up.
 Indeed,  it  remains  remarkably  stable
 The  consumer  price  index  remained  steady
 at  330  points  for  October,  Novemb
 and  December,  1977+  It  fell  to  325  po  ints
 in  January,  and  further  fell  to  320  points
 in  Kebruary  1978.  All  this  would  surely
 indicate  that  the  alarmist  reports  of  price
 increases  can  only  represent  isolat instances  caused  by  local  makdistributio®
 or  sudden  expected  7  short-term
 demand  for  some  iteras.  Theye
 do  not  at  all  represent  the  general  trend
 of  price  levels  in  our  country.

 Shri  Venkataraman  has  referred  to
 the  accumulation  of  foreign  exchange
 reserves  and  he  doubts  whether  I  shall
 be  able  to  utilize  these  reserve  this  year
 more  than  what  I  wasable  to  do
 last  year.  Let  me  first  of  all  very  frankly
 concede  that  last  year  although  I  had  anti-
 cipated  that  the  foreign  exchange  reserves could  be  drawn  down  ;  this  anticipation
 did  not  meterialige.  In  my  budget  of,
 last  year  ,  I  had  taken  credit  for  a  loan  of
 Rs.  800  crores  from  the  Reserve Bank  of  India  against  the  drawing
 down  of  the  foreign  exchange  reserves.
 Since  these  reserves  were  not  in  effect
 drawn  down,  I  did  not  not  take  advan-
 tage  of  the  RBI  loan.  At  least  Shri
 Ventakaraman  will  recognize  one  thing. I  may  not  have  achieved  my  anticipation
 of  drawing  down  the  balances  last  yeay,
 but  at  least  I  did  not  resort  to  any  “‘sub-
 terfuge’  and  I  frankly  admitted  to
 the  Flouse  that  I  would  not  utilize  the
 RBI  loan  and  rather  than  that,  I  would
 take  the  House  into  confidence  that  we
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 had  a  deficit  of  Rs.  Rs.  975  crores.  But
 what  s  of  utmost  significance  is  that  we
 well  able  to  get  y  despi this  deficit  without  any  disturbances  to
 the  price  equilibrium  and  indeed  with  a
 zero  inflation.

 Sir,  the  utilization  of  foreign  exchange reserves  is  by  no  means  a  simple'matter.  It
 involves  certain  basic  changes  in  national
 policy  so  far  as  import  Tiberalization  is
 concerned  ,  and  it  also  presupposes  the
 the  stimulation  of  investment  in  our
 country.  Hon.  Members  are  aware  that
 the  Government  has  taken  very  far-

 reaching  teps  to  liberalize  imports.  The
 recent  t  of  the  6  ce
 Minister  of  on  the  st  of  April  was, I  believe,  widely  welcomed  in  the
 country  as  a  stcps  in  this  direction,  In
 my  Budget  proposals,  Ihave  also  made
 substantial  ca  in  the  reduction  of
 customs  duty  for  this  very  objective.
 However,  the  foreign  exchange  reserves
 cannot  possibly  be  used  unless  investment
 goes  on  at  an  accelerated  pace  both  in  the
 public  sector  and  in  the  private  sector.
 It  has  been  my  attempt  to  achieve  pre-
 cisely  this  through  my  Budget.  I
 have  sought  to  finance  a  Plan  which  in-
 volves  major  investment  and  to  create
 conditions  which  would  stimulate  invest-
 ment  on  the  private  side.  Let  me,  how-
 ever,  urge  a  word  of  caution  to  the  House.
 There  has  been  a  great  deal  of  talk  that
 foreign  exchange  _  balances  are
 accumulating  and  that  Government  is  not
 utilizing  th  ese  ~—  balances.  Ine
 not  remind  the  hon.  Members  of  the
 manner  in  which  the  sterling  balances  were
 liquidated  in  the  years  after  independence, For  the  first  time  now,  we  have  been  able
 tore  build  our  forcign  exchange  reserve.
 These  reserves  represent  to-day  about  8
 to  9  months’  value  of  imports.  Let
 us  not,  therefore,  be  under  any  false
 illusion  that  the  size  of  the  balances  is
 enormous.  ‘They  are  reasonable  and
 represent  a  good  insurance  policy  against
 any  untoward  development  in  the  future,
 Certainly,  itis  not  this  Government's
 intention  to  squander  this  source  merely for  the  sake  of  liquidating  the  balance.
 We  propose  to  utilize  these  reserves  fruit-
 fully  and  purposefully  and  in  direct  rela-
 tionship  to  the  investment  needs  of
 our  country.

 On  the  question  of  gold  szles,  Shri
 Venkataraman  has  described  me  as  the
 prodigal  son  of  India.  Thave  not  the
 slightest  doubt  that  he  will,  the  honest
 man  that  he  is  describe  me  atthe  end  of
 the  year  as  the  provident  son  of  India.

 SHRI  R.  VENKATARAMAN
 (Madras  South)  :  Prudent  ?

 SHRI  H.  M.  PATEL  :  Provident  and
 prudent.

 He  has  accussed  me  of  starting  up  on  a
 course  of  action,  which  would  [ritter  away the  gold  reserves  of  the  country  which,
 according  to  him,  are  a  vital  item  in  war.
 Iam  not  aware  of  the  basison  which
 Shri  Ventataraman  has  come  to  the  con-
 clusion  that  gold  was  ever  used  by  our
 country  intimes  of  war.  Tothe  best
 of  my  knowledge,  it  was  never  used  in
 any  of  the  conflicts  we  have  been  enga-
 ged  in.  I  must  reiterate  that  the  Gov-
 ernment’s  intention  in  com-
 mencing  gold  sales  is  primarily  to  fight and  tocnd  the  evil  of  gold  smuggling. This  evil  has  had  avery  =  perinicious  in-
 fluence  on  the  cconomy  and  has  encoura-
 ged

 law-breakers,  blackmarketeers  and
 ‘orcign  exchange  racketters.  I  am  in

 confidence  that  we  shall  succeed  in  ending
 onceandfor  all  the  evils  cf  gold  smug-
 gling,  and  our  success  in  this  respect  will
 convince  even  Shri  Venkataraman  that
 the  Government’s  gold  sale  policy  is
 sound  and  so  should  be  pursued  in  a
 sustained  manner.

 May  I  now  turn  to  the  remarks  of
 the  hon.  Member,  Shri  T.  Pai  ?  While
 Shri  Venkataraman  described  meas  the

 rodigal  son  of  India,  I  find  that  Shri
 A.  Pai  has  described  me  as_  the  angry man.  I  begin  tolearn  more  about  my-

 self  as  I  listen  to  my  good  friends  in  the
 opposition.  Shri  Pai  has  himself  served
 in  the  Government  and  has  held  important
 portfolios  and  by  all  accounts  he  was
 reputed  to  be  an  efficient  Minister.  Curi-
 ously  enough,  most  of  the  things  which
 Shri  Pai  has  accuscd  me  of,  and  the  Janata
 Government  of,  are  precisely  the  kind
 of  things  which  he  and  his  colleagues  in
 the  previous  Government  onght  to  have
 tackled.

 Shri  Pai  speaks  about  the  slow  pace  of
 plan  implementation  and  he  wants  me  to
 produce  before  the  House  a  detailed  break
 up  of  why  implementation  of  projects  has
 been  slow,  where,  why  moncy  allocated
 has  remained  unspent  or  has  been  spent with  little  to  show  for  it.  I  hope  Shri  T.
 A.  Pai  recollects  that  we  have  had  07
 three  decades  this  situation  of  slow  pace
 of  project  implementation  and
 it  is  part  ofthe  legacy  which  we  have
 inherited,  and  it  is  we  who  are  determined
 to  sec  that  matters  are  rectified,

 Shri  Pai  speaks  about  subsidies  and  he
 has  made  a  remarkable  suggestion  that
 the  Government  should  sect  up  a  Sub-
 sidies  Corporation.  I  think  I  have  the
 right  to  ask  who  brought  in  this  concept
 of  subsidies  in  the  national  economy.
 Should  the  House  not  know  in  how
 many  different  items  there  have  been
 subsidies?  We  were  subsidising  the  people
 of  the  country  at  the  expense  of  the  tax~-
 payer  of  the  country.  Whatdid  we  do
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 as  a  Government  ?  First  ofall,  we
 located,  identificd  and  unearthed  all  the
 the  hidden  subsidies  in  the  budget,  all
 artificial  props  and  crutches,  which  have
 been  buil  i  up  over  the  years.  There  were
 subsidies  on  food,  subsidies  on  fertilizers, subsidies  on  exports.  There  was  an  artifi-
 cial  pricing  situation,  such  as  the  unduly low  price  of  milk  and  2  transportation  in
 Delhi,  which  is  lower  than  in  any  city  of
 the  country.  All  these  subsidies  and  arti-
 ficial  pricing  situation  had  been  concealed
 in  the  previous  budgets  and,  if  I  may
 quote  my  friend,  Shri  Venkataraman,
 once  again,  it  was  this  subterfuge—it  was
 this  hidden  and  concealed  subsidy  which
 was  in  fact  a  subterfuge—which  had  not

 laced  correctly  before  the  Members  of
 Parliament  the  truc  state  of  national
 finances.  Having  identified  these  _  areas,
 this  Government  has  every  intention  of
 examining  with  great  care  the  nced  or
 otherwise  or  the  genuineness  of  these
 artificial  props,and  if  we  do  continue  them,
 to  indicate  very  clearly  to  the  House  where
 subsidies  are  being  paid.

 Mr.  Pai  has  referred  to  the  inefficiency -of  State  Governments  and  to  the  inefficiency
 of  electricity  boards  with  a  low  capacity
 utilisation.  Surely,  he  should  have  told
 the  House  also  what  he  and  his  party  which
 had  been  in  power  for  so  long  did  to
 improve  the  situation.

 I  am,  however,  gratcful  t.  Mr.  Pai  for  the
 strong  support  which  he  has  lent  to  the
 Government’s  gold  sales  policy.  |  He  has
 undoubtedly  appreciated  the  objectives
 of  the  Government,  and  I  will  bear  in  mind
 the  constructive  suggestions  which  he  has
 made  in  this  regard.

 T  find  that  Mr.  Pai  has  also  referred
 to  the  question  of  deficits  and  he  has  been
 fair  enough  to  concede  that  deficits  are
 not  something  which  I  have  invented.
 Mr.  Pai  has  spoken  about  Janata  deficits
 and  Congress  deficits  and  has  come  to  the
 conclsuion  that,  now  that  he  is  in  the
 opposition,  deficits  are  inherently  bad.
 T  would  repeat  that  deficits  are  neither
 bad  nor  good.  They  are  merely  an  in-
 strument  for  accelerating  developmental
 investment,  and  so  long  as  this  Government
 uses  the  instrument  at  its  disposal  for  this
 Purpose

 wisely  and  well,  it  will  be  possible or  us  to  operate  dclicits  with  intelligence for  keeping  the  inflationary  forces  under
 control.

 Mr.  Pai  has  referred  to  the  Jha  Com-
 mittce’s  Report  on  indirect  taxes  and  has
 alleged  that  I  have  only  accepted  portions of  the  report.  ©  The  recoramendations  of
 the  Jha  Committee  are  very  far-reaching, and  a  few  of  these  suggestions  are  indeed
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 ceptable  in  principle,  but  the  change- ever  in  practice  would  obviously  require some  time.  They  would  involve  a  very major  overhaul  of  the  system’  of  excise duties.  We  are  examining  with  great care  these  detailed  recommendations  and their  impact  on  the  structure  of  the  excise
 law.  It  is  my  hope  that  we  will  progress- ively  be  able  to  implement  many  of  the
 suggestions  of  the  Committee.

 T  do  not,  however,  under  any  cir  cum-
 stances,  accept  Mr.  Pai’s  statement  that
 we  have  neglected  the  small-scale  industry in  the  matter  of  excise  relief.  The  main thrust  of  my  Budget  was  in  support  of  the
 small-scale  industry,  and  the  country  has
 widely  welcomed  the  major  concessions which  have  been  made  in  the  reduction of  the  burden  of  excise  duty  on  smaller units  and,  what  is  more,  the  simplification of  the  procedures  that  the  smaller  units found  very  difficult  to  observe.

 I  listened  with  very  great  attention to  Mr.  Pai’s  views  on  the  operation  of
 COFEPOSA.  He  has  cautioned  me about  the  dangers  of  the  misuse  of COFEPOSA  for  political  ends.  I think  _  history  will  priovide  its own  answer.  The  pfrevious  Government with  its  infamous  emergency  has  misused enactments  like  MISA  and  COFEPOSA for  political  ends.  The  kinds  of  fears which  Mr.  Pai  is  expressing  today  are  by no  means  illusory,  they  have  actually happencd  in  this  country.  Whatever  view
 my  good  friends  in  the  opposition  may have  about  the  Janata  Government,  they cannot,  with  any  clear  concience,  accuse this  Government  of  stifling  public  opinion or  emasculuting  the  freedom  of  the  Indian
 people.  We  have,  in  fact,  restored  these
 freedoms,  but  surely  Mr.  एच  will  re-
 cognise  that  with  the  restoration  tu  the
 people  of  this  freedom,  we  cannot  allow offenders  against  the  law  to  indulge  in their  nefarious  activilics  and  to  get  away
 unscathed.  The  COPrEPOSA will  be  used  by  this  Government  for  the
 purposes  for  which  it  is  intended,  namely, to  deal  sternly  with  smuggbrs  and  anti- social  clements.  In  order  to  ensure  that the  COFEPOSA  will  not  be  worngfully
 uscd,  we  have  made  the  following  pro- visions  :

 (7)  Grounds  of  detention  will  be
 communicated  to  the  detent  within  5 days  of  detention;

 (2)  all  cases  of  detention  will  be
 referred  to  the  Advisory  Board  within  5 weeks  of  detention  ;

 (9)  the  advisory  Board  at  the  Centre
 has  been  reconstituted  with  _  sitting
 Judges  of  the  High  Court  at  Delhi;  and

 (4)  with  the  lapsing  of  the  Presidential
 Order  under  article  35902)  of  the  Consti-
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 tution,  all  detentions  are  now  open  to
 judicial  scrutiny  by  the  High  Courts
 in  writ  petition.

 Today  we  have  760  persons  under  actual
 detention  under  the  COFEPOSA  Act.
 Of  these,  the  Advisory  Boards  have  con-
 firmed  detention  in  10x,  cases  and  the  other
 cases  are  under  their  consideration,  The
 fact  that  three  High  Court  Judges  consti-
 tuting  the  Central  Advisory  Board  have
 so  far,

 on
 eld  every  detention  order

 placed  before  them  is  a  clear  and  unmistak-
 able  indication  that  the  Government’s  use
 of  COFEPOSA  has  been  judicious,  pur-
 poseful  and  fair.

 Mr.  Venkataraman,  Mr.  Pai  and
 several  other  Members  of  the  House  have
 commented  about  the  duty  which  I  have
 imposed  on  electricity  and  on  coal.  In  the

 case  of  electricity,  the  burden  of  the  criticism
 is  firstly  that  the  measure  is  of  doubtful
 legal  validity  and  secondly  that  it  would
 push  up  the  costs  of  electricity  and  is,
 therefore,  unfair.  So  far  as  the  legal
 position  is  concerned.  I  can  assure  the
 House  that  we  have  taken  the  step  after
 obtaining  firm  legal  opinion  on  the  subject.
 Under  Entry  No.  84  of  the  List  I  in  the
 Seventh  Schedule  of  the  Constitution
 which  defines  the  powers  of  the  Centre  to
 impose  tax,  the  Union  is  competent  to
 levy  duties  of  excise  on  all  goods  manu-
 factured  or  produced  in  the  country  except alcoholic  liquors  for  human  consumption, opium,  Indian  hemp  and  other  narcotic
 drugs  and  narcotics,  ©The  levy  of  excise
 duty  on  electricity  produced  in  the  country is  thus  within  this  constitutional  provision. In  so  far  as  the  States  areFeoncerned,  they are  competent  to  levy  taxes  on  the  con-
 sumption  ur  sale  of  clectricity..  They  can-
 not  levy  8  tax  on  the  production point.  Similarly,  Centre  cannot  levy tax  at  the  comsumption§  or  sale
 point.  The  other  question  is  |  whether I  was  justified!  in  imposing  this  levy.  Mr.
 Pai  himself  has  been  severely  critical:  about the  losses  of  the  State  Electricity  Boards.
 How  do  these  losses  arise  ?  They  arise
 for  two  reasons  firstly  as  Mr.  Pai  himself has  pointed  out,  the  efficiency  levels  are
 lot  adequate,  capacity  utilisation  requires to  he  raised  and  the  total  operation  of  State
 Electricity  Boards  must  show  gnificant
 improvement.  This  will  bring  down  costs
 and  reduce  losses.  But  the  second  reason is  cqually  vital,  Electricity  is  being
 under-priced  considering’  its  “cost  of  pro- duction  even  at  optimum  levels.  If  we
 do  not  want  artificial  subsidies,  then  a natural  price  for  electricity  must  be
 charged.  I  have  already  pointed  out
 to  the  House  that  we  have  given  topmost
 priority  to  the  investments  in  power.  Over
 Rs.  2000  crores  have:  been  provided  in  the
 current  year  itself.  To  my  mind,  it  is
 perfectly  reasonable  that  the  bencficiaries
 of  these  investments  must  make  contribu-
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 tions  towards  the  investment  and  it  is  in
 this  spirit  that  I  have  imposed  the  excise
 on  electricity.  I  have  already  made  a
 direct  concession  for  such  electricity  as  is

 ed  in  ulture  an  ded  an
 assurance  that  I  would  examine  the  impact on  power  intensive  industries  in  order  to
 ensure  that  prices  do  not  go  out  of  hand.

 The  hon.  Member  Shri  0.  M.  Banat-
 wala  has  laid  great  stress  on  the  need  to
 develop  labour-intensive  industries  and  he
 has  drawn  my  pointed  attention  to  the  pro-
 mises  made  in  the  Janata  Party  manifesto, in  this  regard.  I  would  like  to  to  tell  the
 hon,  Member  that  the  question  of  en-
 couraging  labour-intensive  mcthods  and
 discouraging  capital-intensive  sch  is
 not  merely  a  question  of  tax  policy.  It  is
 essentially  through  the  instrument  of  in-
 vestment  policy,  that  this  desirable  objec- tive  can  be  reached.  In  my  scbject_  I  have
 made  massive  provision  for  agriculture,
 irrigation,  rural  development,  rural  water-
 sup  ly,  rural  roads.  These  investments
 will  not  only  bring  prosperity  to  the  rural
 areas  but  finance  cssentially  employment- oriented  schemes  which  will  create  jobs in  the  countryside  and  prevent  migrations to  the  big  cities.  When  we  speak  about
 discouraging  capital-intensive  schemes,  I
 must  urge  a  word  of  caution  that  there  are
 some  kinds  of  projects-—very  cssential  pro-
 jects—which  are  of  necessity  capital-inten- sive,  Surely,  the  hon.  Member  will  agree
 with  me  that  major  power  plants,  fertiliser
 plants,  petro-chemical  plants  which  are  all
 very  essentin!  to  the  country’s  priorities can  only  be  done  on  a  capital-intensive
 basis.  What  is,  therefore,  essential  is
 that  our  priorities  should  be  right  and  this
 the  House  will)  agree  are  truly  re-
 flected  in  my  budget.

 I  am  grateful  to  Shri  Dhirandranath
 Basu  for  having  drawn  my  attention  to  the
 heavy  pendency  of  Joans  applications  from
 the  agriculuirists  to  the  banks,  I  have  taken
 note  of  the  detais!  which  he  has  furnished
 and  I  will  certainly  look  into  the  matter.
 T  would  like  to  extend  an  assurance  that
 the  public  sector  banks  which  have  a  clear
 responsibility  for  providing  loan  funds  to
 small-scale  industry  and  to  the  agricultural arcas  discharge  their  responsiblity  in  these
 respects  efficiently  and  well,

 TI  was  very  happy,  10  listen  to.  the
 speech  of  Shri  Pabitra:  Mohan  Pradhan,
 He  has  spoken  of  his  many  years  of  experi-
 ence,  buth  as  a  parliamentarian  and  as  a
 Minister  and  he  has  cautioned  me  about
 the  pitfalls  of  budget  «management.
 fully  agree  with  him  that  it  is  not  enough
 that  we  should  make  financial  provision on  a  large  scale  for  various  schemes.  Tt  is
 our  duty  also  to  ensure  that  these  schemcs
 are  implement.d  ard  that  public  money
 is  not,  to  quite  his  words,  ‘‘mis-spent,  illis-
 pent  and  extravagantly  spent.”
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 {Shri  H.  M.  Patel]
 entirely  agree  with  him  that  what  is  called for  is  better  administration,  an  adminii tration  free  from  delay,

 lethargy,
 indis-

 cipline  and
 corrup

 tion,  It  will  be  our endeavour  to  provide  such  an  adminisitra-
 tion.  But  it  will  take  time,  I  would,
 therefore,  urge  patience.

 Shrimati  Parvathi  Krishnan  in  her
 characteristic  style  has  made  a_  fiery
 specch.

 AN  HON,  MEMBER  ;  She  isin  the
 Chair.

 SHRI  H.  M.  PATEL  :  Pardon  me,
 Madam,  but]  have  to.  She  tells  me  that
 my  budget  is  not  people-oriented  and  that
 it  is  cretented  towar  ds  the  privileged  sec-
 tions  and  vested  interests,  J  see  also  now
 that  Mr.  Jyotirmoy  Bosu  in  his  own
 characteristic  style  has  also  said  so.

 May  I  ask  Mrs.  Parvathi  Krishnan
 what  is  her  concept  of  people-oriented”  ?
 Is  a  budget  where  investments  were:  being diverted  towards  agriculture,  rural  deve-
 lopment,  rural  water  supply,  rural  roads, not  “people  orcinted“?  Is  a  budget which  has  protected,  encouraged  and
 fostered  smal  press  industry  not  ‘people oriented  ?  Are  the  investments  which
 we  arc  making  in  power,  irrigation  and
 other  esscntial  scchmes  not  people-oriented
 Would  she  take  the  view  that
 the  Government  should  reduce  plan
 spending  by  the  process  of  reducing  taxa- tion  and  would  she  consider  this  to  be
 “‘people-oriented”’  ?

 Shrimati  Parvathi  Krishnan  has  laun- ched  a  broadsid  pai  black.  ‘keters, hoarders  and  other  anti-social  elements. Tam  glad  she  has  dune  so  because  T  fully agree  with  her  views  on  these  law  breakers, But  of  course,  it  is  very  curious  to  find
 myself  in  the  position  of  being  accused on  the  one  hand  of  not  taking  action  against anti-social  elements  and,  on  the  other
 hand,  being  accused  by  the  other  members of  continuing  tv  impose  COFEPOSA  for the  same  purpose.

 Mrs.  Parvathi  Krishnan  has  made  a
 specific  mention  to  small-scale  industrics
 and,  in  particular,  to  hosicry  i:.dustry ३  would,  certainly,  bear  in  mind  the  points which  she  has  raised.

 ३  listened  with  great  delight  to  the
 speech  of  Shri  Sart  Kar.  most  signi- ficant  point,  which  he  has  made  and  one which  bears  repetition  is  that  this Government  is  not  wasting  time  in  laying foundation  stone.  It  spends,  time  ©  on
 feasibility  reports.  We  do  not  believe  in
 shouting  from  the  roof-sttop,.  “Garibi Hatac”,  We  would  prefer  to  implement
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 practical  programmes  of  construction  of
 wells,  construction  of  rural  roads,  develop- ment  of  minor  irrigation,  This  is,  we
 believe,  what  the  people  want  and  this  is what  my  budget  secks  to  achieve.

 Many  members  of  the  House  and  in
 particular  members  from  my  own  party while  commenting  generously  on  the
 pragmatism  of  my  Budget  have  drawn
 pointed  attention  to  the  need  for  effective
 implementation  and  for  improving  the
 standards  of  governmental  administration I  am  indeed  griateful  to  them  for  having wn  pointed  attention  to  this  issue. There  is  no  dobut  whatsoever  and  I  accept without  hesitation  that  we  have  to
 improve  efficiency  and  we  have  to  ensure
 that  paper  promises  are  translated  into.
 Practical  action.  If  we  are  try  achieve this  there  must  be  collaborative  ¢flcrts
 between  political  leaders,  M-mters  of
 Parliament,  Civil  Servants,  technocrats and  these  who  were  at  the  grass-roots. We  have  thousands  of  officers,  enginecrs, doctors,  planners  who  are  dedicated  to their  tasks.  It  is  upto  us  to  give  them
 encouragement  support  and  trust.  We
 cannot  create  a  positive  atmopshere  in
 the  country  if  we  distrust  them  and  do  not
 encourage  them  in  their  endeavours.  The
 development  of  our  country  must  be
 based  on  partnership  and  not  on  con-
 frontation.  Ofcourse,  we  need  to  improve
 systems,  we  need  to  cut  red-tape.  This
 is  precisely  what  the  Government  is  con-
 tinuously  engaged  in.  The  apeed  of
 decision  making  has  improved  beyond
 recognition.  We  appointed  a  Committee
 to  go  into  import  licensing  procedures and  within  a  few  wecks  onf  the  Committee's
 Reports  its  recommendations  have  al-
 ready  been  impl  ed.  We

 Re  iad ted  a  Committee  to  the  ial
 licensing  procedure  and  once  again witin  a  few  weeks  of  the  receipt  of  its
 report,  its  r  dations  were  imple- mented.  The  Hon’ble  |  Members  will
 appreciate  that  I  personally  have  worked
 in  administuation  and  1  am_  therefore
 aware  of  its  strengths  and  its  weaknesses.
 Let  me  assure  the  House  that  it  will  be
 my  prime  concern  to  bring  about  much
 higher  standeards  of  administrative:  and
 manegerial  efliciency  in  our  country.

 Mr.  Chairman,  Sir,  I  may  be  forgiven
 if  ]  do  not  have  time  enough  to  reply  to
 all  the  individual  points,  many  of  them
 extremely  valuable,  which  have  been  made
 by  Hon‘ble  Members  of  the  House,  both from  the  Government  and  the  opposition
 benches.  I  am  indeed  most  grateful  to
 them  for  the  pains  they  have  taken  in
 dissecting  the  budget  and  कैट  Finance
 Bill  and  in  comirg  forward  with  valuable criticism  and  constructive  suggerticns. I  will  certainly  bear  these  suggestions in  mindin  the  managements  ofthe  national
 economy  for  the  coming  year.



 ‘Ss

 k
 zow  hops

 that.  the  Fisance  Bill,  with
 ‘amendment  b  will  be  carried

 by  the  House.
 MR.  GHAIRMAN:  The

 ws
 “That  the  Bill  to  give  effect  to  the

 3  «of  .  the  Central ancial  proposal: Government  wba
 tose’  Por anal 1978-79,  be  taken  into

 The  miotion  was  adopted.
 MR.  CHAIRMAN  Now  we  shall

 take  up  ed

 question

 Clause  मा
 SHRI  VINODHBHAI  8,  SHETH:

 (Jamnagar):  Sir,  I  beg  to  move®:
 Page  5,line  ाा

 add  at  the  end—
 “including  ‘Hotel  Industry’  approved

 by  Central  Government”  (6)
 The  main  purpose  of  this  amendment

 is  to  include  the  hotel  industry  as  an
 industrial  manufacturing  concern.  When
 Schedule  IX  was  interpreted.  thisindus
 was  not  there.  Even  under  Schedule  Ff
 after  the  amendment  last  year,  this  in-

 does  not  find  a  place.  I  would
 like  to  have  a  clarification  from  the  hon
 Finance  Minister  whether  this  industry can  avail  of  the  benefit  of  industrial  in-
 vestment  allowance.  If  the  Finance
 Minister  agrees  that  investment  allowance
 willbe  given  to  the  industries  which  are
 earning  fore:
 to  Rs.  250  crores  without  exporting  any
 goods,  I  shall  be  happy.

 SHRI  H.  M.  PATEL  :  I  would  suggest that  Shri  Vinodhbhai  Sheth  might  con+
 sider  this  question  that  though  the  hotel
 is  not  treated  as  an  industrial  company, and  thou;  ional  rate.  of
 tax  applicable  in  the  case  of  industrial
 companies  is  not  applicable  to  companies
 owning  hotels,  such

 हि  पाया
 are

 ber
 which  my  friend  must  be  aware  of.  These
 are:  initial

 ip  page
 allowance  allowed

 at  the  rate  of  25  per  cent  of  the  actual  cost
 of  the  building  owned  by  Indian  com:
 panies  and  used  by  the  approved  hotels; extra  depreciation  allowance  cquivalent the  normal  depreciation allowance.  A  company  owning  an  approved hotel  is  also  entitled  to  the  tax  holiday concession  where  under

 Lars
 upto  १-9

 Pe
 cent  on  the  capital  in  the |  are  exempt  from  tax  for  an  initial

 period  of  5  years.
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 xq  here.

 (Ma.  Darury-Speaxen  in  the  Cheir}.
 Twenty  cent  of

 the  profi
 ts  derived from  a  patel  set  up  in  a  ward  =  are

 exempt  from  tax  for  an  initial  period  of ten  years.  Having  regard  7
 these

 hotel  industry  and  the  high  profi of  this  industry,  it  does  big  appear  oe
 I

 to

 SHRI  VINODBHAI  3.  SHETH:  I would  like  to  withdraw  my
 Amendment  No.  6  was,  by  leave,  withdrawn.
 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The

 question  is  ३
 “That  Clause  2  stand  part  of  the  Bill,”

 The  motion  was  adopted.
 Clause  2  was  added  to  the  Bill.

 Clause  9—(Amendment  of
 section  6  of  Income  "tax  Act)

 SHRI  R,  VENKATARAMAN :  Sir,  I
 beg  to  move*  ;

 Page  6,  line  37,—
 t  “who  is  rendering  service  outside

 India  and”  (2r)
 SHRI  H.  M.  PATEL  :  I  beg  to  move  :*
 Page  oA

 omit  lines  4  to  7:  (98):
 DR.  V.A.  SEYID  MUHAMMAD

 (Calicut):  I  beg  to  move*:

 Page  6,  line  37,—
 Sor  “rendering  service’  substitute—
 “deriving  income”  (5r)

 SHRI  R.  VENKATARAMAN  :  There

 “In  the  case  of  an  individual,  being a  citizen  of  India,  ‘who  is
 ing  service  outside  India,

 That  means,  only  such  a  person is  eligible
 for  the  benefit  of  a  longer  period  ot  hey I  do  not  know  whether  it  is  the

 Government  that  the  benefit  of  the
 longer  period  of  stay  in  India  should  be

 *Moved  with  the  recommendati  of  the  Presi iden
 847  ‘LS—3
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 [Shri  Venkataraman]
 confined  only  to  people  who  are  in  service and  not  to  busin:  or  to  pension from  the  United  Nations.  I  am  aware
 that  there  are  a  1

 ope  panier
 of  pensioners from  United  Na  who  are  staying outside  India  and  who  visit  this  country from  time  to  time.  If

 =  may,
 “‘who  are

 =  J ri  service  di  india”’  then
 they  will

 not  get
 this  benefit.  Therefore,

 हु  mugaes
 ६  for  the  consideration  of  the  hon.

 ter  that  the  words  ‘who  is  rendering service  outside  India  and’  may  be  omitted,
 In  the  next  few  years,  there  will  be  about
 Fed

 to  4,000  Indian  nationals  who  will
 retiring  from  the  service  of  the  United

 Nations  and  beca
 tances  like

 a  ir  pegiern
 their  em-

 ployment,  etc.,  they  wi  ०
 an

 to  stay abroad.  I  am  asking  the  nister  to
 consider  this  aspect.

 SHRI  H.M.  PATEL:

 the  point  that  he  has  mention:
 plans

 from  the  United  Nations,  there
 No  reason  why  they  should  not  come  back

 and  settle  down  in  their  own  country.
 SHRI  R.  VENKATARAMAN  :  I

 seck  leave  of  the  House  to  withdraw  my amendment.
 Amendment  No.  थ  was,  by  leave,  withdrawn
 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The

 question  is:
 Page  7,—
 omit  lines  4  to  7  (98).

 The  motion  was  adopted,
 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  There  is

 one  more  amendment  by  Dr.  Seyid Muhammad,
 DR  V.A.SEYID  MUHAMMAD:  I

 have  proposed  an  dm:  to  the
 Explanation  and  the  proviso  to  it.  Instead
 of  the  words  ‘rendering  service’  I  have
 suggested  ‘in  to  deriving  me’  so  that
 those  who  are  self

 ompheyee
 or  are  doing business  may  also  get  the  benefit.  The

 Proviso  to  the  Explanation  confines  it  to
 ere

 who  have  been  sponsored  by  the
 vernment.  If  the  logic  of  the  ex-

 pression  ‘deriving  income”  is  accepted, then  necessarily  the  Proviso  will  have  to  be
 amended.

 SHRI  H.  M.  PATEL  :  I  am  sorry  I
 cannot  agree  to  this  because  the  whole  ide  ry
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 underlying  this-—if  you  will  into  the
 gag  really  arose  ty  fom

 t  a a

 qEuereerite ह हा
 नई!

 न
 म्

 (ef

 §
 88
 88

 ri]

 §

 au

 ther lbs
 z  a  is  a  =

 i=]  ecessary  for  the  others.
 a  concession  which  we  felt

 had  to  be  made  for  those  with  small  in-
 who  have  the  real  necessity.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  So,  are
 you  pressing  your  amendment  ?

 a  A.S  EYID  MUHAMMAD  : Zz

 Amendment  No  Sr  was,  by  leave,  withdrawn
 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  So  now we  take  up  the  Clause  because  the  others are  all  identical  things  which  have  been

 disposed  of.
 The  question  is  :
 “That  clause  ३,  as  amended,  stand  part of  the  Bill,  7

 The  motion  was  adopted.
 Clause  3,  65  amended,  was  added  to  the  Bill.

 Clauses  4  and  3  were  added  to  the  Bill.
 Clause  6—(Amendment  of  section  358)

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Shri
 Saugata  Roy  isnot  here  Shri  Tulsidas
 Dasappa  is  also  not  here.

 Mr.  Patel  may  move  his  amendment
 SHRI  H.  M.  PATEL  :  I  beg  to  move*

 Pages  7  and  8,—
 Sor  lines  38  to  40  at  page  7  and  for lines  rt  to  6  at  page  8,  substitute—

 6.  In  section  35B  of  the  Income-tax
 te

 Amend.  (a)  in  sub-sec!
 ment  of  (i)  in  the  Seva  YS  clause  (a), section
 35:

 after  the  words,
 figures

 es  and
 B  letters  “after  the  a8th  day  of

 February,  1973")  the  words,
 and  letters  “but  before

 the  xzst  day  of  April,  1978" shall  be  inserted;

 iden *Moved  with  the  R  mend:  of  the  Pr:
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 GD  in  elause  {b),—
 हुए)  in  sub-clause  (i),  the  words,

 figures  and  letters"
 such  expendi  is
 before  the  ist  day  of  April,
 1978"  inserted  at

 (a)  in  sub-clause  (iii),  the  words
 figures  and  letters‘,  where
 such  diture  is  incurred
 before othe  ist  da

 Bok é  = 1978"  shall  be  tet  at
 the  end;

 40)  after  sub-section
 {p  the  है  नमक  J i

 namely
 “*(nA)  eb  a

 at  anything ed  MD,
 no  deduction  under  this  section
 shall  be  allowed  in  relation

 expenditure  incurred to  an
 after  the  gist

 ‘4
 March,

 7978  unless  the  following  condi-
 tions  are  fulfilled,  namely  :-—

 (a)  the  assessee  referred  to  in
 oe

 sub-section  is  engaged

 {i)  the  business  of  export  of
 goods  and  is  cither  a
 small-scale  exporter  or
 a  holder  of  an  Export House  Certificate;  or

 {ii)  the  business  of  vi-
 sion  of  teachnical  know-
 fiow,  or  the  render-
 ing  of  services  in  connec-
 tion  with  the  provision of  technical  know-how,
 persons  outside  India;  and

 {b)  the  expenditure  referred  to  in
 that  sub-section  is  incurred
 the  assessee  wholly  and  exclu-
 sively  for  the

 2  Purpes
 ८  of  the

 business  _refe  toin  sub-
 clause  (i)  or,  as  the  case
 may  be,  sub-clause  (ii)  of
 clause  (a)

 Explanation.—For  the  purposes  of  this
 sub-section,
 (a)  “small-scale  exporter”  means  a  person who  exports  goods  manufactured  or

 produced  in  any  small-scale  industrial
 undertaking  or  undertakings  owned
 by  him;
 Provided  that  such  does not  own  any  industrial  undertaking which  is  not  a  small-scale  industrial
 undertaking;

 @)  “Export  House  Certificate  ?  means  a valid  Export  House  Certificate  issued
 by  the  Chief  Controller  of  Imports and  Exports,  Government  of  India;

 of  technical {c)  has  the

 yr
 know-how"

 assigned  to  it  in  sub-
 section  (2)  of  section  80  MM

 (9)  “small-scale  industrial
 odereating has  the  assigned  to  it

 cla  of  th  bel
 si  net

 2)
 (2)  of  on  br]  ( g2A”  *  (99)

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The
 question  is  :

 Page  7,  and  8,
 Sor  lines  98  to  40  at  page  7  and  for lines  4  ee  6  at  page  8,  substitude—

 6.  In  section  358  of  the  Income-tax

 Amendment  of  Section  35B

 (a)  in  sub-section  (),—
 (i)  in  the  proviso  to  clause  (a),  the

 d  letters  “after  the
 a8th  day  of  February,  197375  the
 words,  tg  an  letters  “but
 before  the  st  day  of  April,  1978" shall  be  inserted

 (ii)  in  clause  (b),—
 (t)  in  sub-clause  (i),  the  words,  figures and  letters‘,  where  such  expendi- ture  is  incurred  before

 ist  day  of  April,  1978"  shall  be
 inserted  at  the  end  ;

 (2)  in  sub-clause  (iii),  the  words,  figures id  letters  “‘,  where  such  expendi- ture  is  incurred  before  the  ist
 Gay of  April,  1978”  shall  be  inser

 at  the  end  ;
 (b)  aftersub-section  (1)  the  following sub-secjion  shall  be  inserted  namely:—

 “|  rA  Ne  ithstanding  anything ed  in  sub-section  (t),  no  deduction
 under  this  section  shall  be  allowed
 in  relati  diture  in-
 curred  after  the

 Fe
 tst  day  of  March,

 3970  unless  the  following  conditions
 are  fulfilled,  namely:—

 (a)  the  assessee  referred  to  in  that  sub-
 section  is  engaged  in—

 (i)  the  business  of  export  of  goods  and
 is  either  a  small-scale  exporter  or  a holder  of  an  Export  House  Certi-
 ficate;  or

 (ii)  the  of  of  technical
 know-how,  or  the  renderin  of
 services  in  connection  with  the  pro- vision  of  technical  know-how,
 persons  outside  ‘ndia;  and
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 [Mr.  Deputy-Speaker]
 (०)  the  expenditure  referred  to  in  that

 sub-section  is  incurred  the  assemece
 wholly  and  exclusively  the  pur.
 poses  of  she  business  to  in
 sub-clause’  (i)  or,  9s  the  case  may  be,
 sub-clause  (ii)  of  clause  (a).

 Explanation—For  the  purpopes  of  this  sub-
 section,
 (a)  “Small-scale  exporter”  means

 at
 a

 person  who  exports  goods  _manifa-
 ctured  or  produced  in  any  small-scale
 industrial  undertaking  or  undertakings owned  by  him:

 Provided  that  such  person  does  not  own
 any  industrial  undertaking  which  is
 not  a  small-scale  industrial  under-
 taking;

 (०)  “Export  House  Certificate  *  mcans
 a  valid  Export  House  Certificate issued.  by  the  Chief  Controller  of

 (c)  “Provision  of  technical  know-how” has  the  meaning  amigned  to  it  in  sub- section  (2)  of  section  80  MM;
 (व)  “small-scale  industrial  undertaking” has  the  meaning  assigned  to  it  in clause  (2)  of  the  Explanation  below sub-section  (2)  of  section  32A.”.’  (99)

 The  motion  was  adopted.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The question  is  :

 aon.  ou  6,  as  amended  ,  stand  part

 The  motion  was  adopted.
 Clause  6,  as  amended  ,  was  added  to  the  Brill

 Clause  ‘Insertion  tie
 assCGA)

 7—(Inser  on  new  Section

 SHRI  NARENDRA  P.  NATHWANI:
 (Junagadh)  :  I  beg  to  move®:

 Page  8,—
 Omit  lines  36  to  26.  (82)
 SHRI  VINODBHAI  8.  SHETH  : I  beg  to  move  ०:

 Page  8,  line  15
 Add  at  the  end

 “provided  twenty-five  ceat,  of  the
 renting  gt  H
 backward  and  Scheduled  Castes  and
 in  which  amewec  carries  on
 business.”  (7)

 SHRI  NARENDRA  P.  NATHWANI:
 Sir,  sub-section  (2)  says  :
 (a)  This  section  appties.  to  any  associa-

 tion  or  institution—
 (a)  which  has  as  its  object  the  undertaking of  any  programme  of  rural  develop-

 ment;  and

 (०)  Which  is  for  the  time  being  approved
 in  this  behalf  by  the  prescribed  autho-
 rity.

 So,  am  association  must  have  as  its  objective
 rural  develop:  and,  dly,  that
 association  must,  for  the  time  being,  be
 approved  by  a  prescribed  authority. I  do  not  see  an:

 necessity
 of  cither  of

 these  two  con ditions  ing  made  appli-
 cable  because  in  order  to  fall  within  Bob. Section  (7)  it  is  'y  that  an  assessee
 incurs  any  expenditure  by  way  of  payment of  payment  of  any  sum  to  an  associa-
 tion  or  institution  to  be  used—mark  the
 words—association  or  institution  for  the
 purpose  of  carrying  out  any  programme of  rural  development  approved  by  the

 ibed  authority.  So,  before  giving
 it,  certainly  it  has  to  be  seen  whether  that
 particular  iation  or  is  in

 @  position  to  carry  out  any  programme of  rural  development.  My  obj jection
 why  sub-section  (2)  should  be  deleted  is
 this,  because  it  requires  the  association
 for  the  time  being  to  be  approved  in  this
 behalf  Pe

 the  prescribed  authority.  Why
 should  that  condition  be  there  ?
 ever  any  association  comes  forward  as  a
 donee  to  whom  this  amount  is  to  be
 handed  over,  it  has  to  satisfy  the  conditions
 Prescribed  in  sub-section  (1).  7728५  is  the
 only-purpose.  Ido  not  want  further
 Power  to  be  given  to  any  officer  or  any
 authority  of  the  Government  that  they
 give  spo

 to  the  institutions  and  that
 Remo

 will  continue  for  3  years.  Why
 should  it  be  like  that  ?

 wees  vo
 IB.

 = main  purpose  of  my  amen  it  is
 that  Section  353CCA  was  introcuded  to
 satisfy  the  needs  of  the  rural  develop- ment  and  particularly  Scheduled  Castes
 and  Scheduted  Tribes.  Here  some  of the  industrial  houses  spend  the  entire
 amount  in  the  cities  and  in  the  arcas where  they  are  located  nothing  is  spent

 *Moved  with  the  recommendation  of  the  President.
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 s  =a]  =
 ‘ay  ‘amendment  to  sec

 apend  something,
 say,  wt  lemst  837  ia  the  ares  whore  they.

 SHRI  H.  M,  PATEL:  I  am  un-
 “+6  ्  चा  the  smmenditients,  The

 secure  that  donations  to
 pos

 ted
 and.  competent  institutions:

 atimes  of  rueai!  déveloprictit  qualify
 ©  e  purpose  of  this  concession.
 conditions  are  necessht’y  for  the  purpose  we
 seek  to  achieve,

 The  other  ndment  which  the  hon. ame
 Mesaber,  Shri  Sheth,  has  moved  seems
 to  me  impracticable  and  I  am  sure  he
 would  not  pres  his  In
 fact  it  would  make  it  impossible  for

 iin  cities,  Where  does  the  district  come?
 ‘Therefore,  you  cannot  make  any  contri-
 bution.  It  is  open  to  other  objections  also.
 A  statutory  provision  on  the  lines  pri
 by  the  hon.  Member  will  make  the  pro- visions  unduly  rigid  and  indeed  unworkable.
 ‘Where  a

 progr
 arome  of  rural  development rovides  services  and  facilities  to  persons

 fiving  in  a  particular  village  or  a  group  of
 villages,  it  may  not  be  practicable  to  segre-
 gate  the  ex:

 ponditure
 which  would  ensure

 to  the  benelit  of  of  the  members  of  the
 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes
 from  the  ate  expenditure,  And
 the  objective  in  view  can  be  achieved
 ranger  pacligpeds

 as  the  government  can
 lay  down  guidlines  for  approving  progra- mames  of  rural  development  by  the  pres- cribed  authority  which  would  provide  that
 a  substantial  portion  of  the  outlay  on
 such  programmes  must  ensure  benefits
 to  the  members  of  the  Scheduled  Castes
 and  Scheduled  Tribes  and  other  economi-
 cally  backward  communities  in  the  area.
 Finally,  the  proposed  amendment  is  also
 defective  from  the  drafting.  point  of  view  as
 also  in  certain  other  respects.

 So  far  as  the  wording  is  concerned,  it
 seeks  to  provide  at  25%  of  the  donation made  by:  a

 perspn
 for  rural  ie

 ap
 ent

 must  be  incy  on  Preegmes
 for  the

 benefit  of  mém
 herr  oO!  eduled’  Castes

 and  Scheduled  ‘Tribes.  While  it  may  be
 pemible  to  allocate  4  spiccific  percen-
 tage  of  the  experiditure  on  programmes  of

 led  Castes  and  it  is
 poner  not  poste

 ७  allocate  that  each

 cated,
 ५

 Further,  the  proposed  amend:
 ee

 peat
 provide  thet

 be  a  ae  .
 in  which  the  donor  is  on  business,
 ‘Fhis  is:  aleo  an’  un-wor'  restriction.

 wet
 VINODHBHAI  8;  SHETH  :

 my"
 SHRI  NARENDRA  है  NATHWANI: I  also  withdraw  my  amendment.
 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Is  it  the

 pleasure  of  the  House  to
 I  cafes

 the  hon,
 members  to  withdraw  their  amendments?

 SOME  HON.  MEMBERS  :  Yes.
 Amendments  Nos.  7  and  8a  were,  by  leave

 withdrawn.
 MR.  DEPUTY  SPEAKER:  The  ques- tion  is:

 ene
 Clause  7  stand  part  of  the

 ill.’
 The  motion  was  adopted.

 Clause  7  was  added  to  the  Bill.
 Clause  8—(Amendment  of  section  37).
 SHRI  G.  M.  BANATWALLA  (Pon-

 nani):  I  beg  to  move*:

 Page  9,—
 after  line  335  insert—

 ‘(aa)  “aggregate  expenditure”  shall
 not  include  the  expenditure  incurred

 the  on  adverti  and
 publicity  in  any  newspaper  or  periodi- cal;?  q)

 Page  9,—
 after  line  36,  insert—

 *(c)  “publicity”  and  “sales  promo- tion”  shall  not  include  any  expendi- ture  on  personalised  sales  promotion or  field  publicity  by  representatives  for
 bringing  the

 prodsct
 to  the  educated

 attention  of  be  telated  profession  or
 the  knowledge  of  the  ge  I  public.’  (2)
 SHRI  VINODHBAI  B.  SETH:  The

 hon.  Finance  Minister  has  given  more
 than  what  I  wanted,  I  am,  therefore, not  moving.

 of  the  Presid *Movei  with  the  r  dati
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 SHRI  R.  VENKATARAMAN:  I.  beg to  move*
 Page

 after  line  96,  insert-—~

 “(gB)  The
 nat  peocces  =  my

 finan:

 except far  as  proceeds  represen:
 eroceeda  attributable  to  Union  territories
 Bal  l  not  form

 part
 of  the  Consolidated
 shall  be  assigned  to

 the  States  and  shall  be  distributed
 among  the  States  on  the  of  col-
 lection  from  each  State.”’  (a9)

 Page  9,  line  37,—
 for  “(3B)”  substitute  “(gC)”  (24)

 Page  9,—
 omit  lines  3  to  36  (45)

 Page  9,  line  7,—
 after  *‘so  much  of”  insert-—

 “the  excess  nditure  over  ru
 forty  thousand  “oO  (29)

 —

 I  will  make  a  speech  on  these.  This  is
 a  matter  on  which  we  are  going  to  press for  Division.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  _  Shri
 Vayalar  Ravi  is  not  here.

 SHRI  H.  M.  PATEL  :  I  beg  to  move®:

 Page  9,  line  7,—
 Jor  “twenty  thousand  rupecs’’,
 substitute—“forty  thousand  rupees”  (100)

 Page  9,—
 after  line  36,  insert—

 (3B)  Nothing  contained  in  sub-
 section  (3A)  shall  apply  in  relation  to
 any  expenditure  incurred  by  an  assessee
 on-—

 (i)  advertisement  in  any  small  news-
 paper;

 (ii)  advertisement  in  for
 itment  of  personnel;

 (iii)  the  publication  in  any  n
 of  any  notice  required  to  be  Publis. hed  by  or  under  any  law:

 APRIL  20,  3078  Finavice  Bit,  7978

 (iv)  the  maintenance  of  any  office  for
 purposes,  of  .advertisstnent,

 publicity  or  sales  promotion;
 the

 Facing
 salary  defined )  in  clause  q@  of  section  3  है उ

 t0  8
 40  apy.

 employee  engaged  in  tise- ment,  publicity  or  sales  promotion;
 (vi)  the  holding  of,  or  the

 in,  any  press  conference,  sales
 conference,  trade  convention, fair  or  exhibition;

 (vii)  publication  and  distribution  of
 fe  catalogues  or  price  lists;

 viii)  such  other  items  as  may  be (wits)
 cribed

 १  pre

 Explanation  :.-——For  the  purposes  of  clause
 (i),  an  adver  in  shall

 deemed  to  be  an  advertisement  in  a
 small  ni  aper,  if  the  average  circula-
 tion  of  newspaper  in  the  year  in
 which  such  advertisement  has  been  pub-
 lished,  is  certified

 a  Fh
 the  prescribed  autho-

 rity  as  not  fi
 copies,

 Explanation  2.—“Average  circulation”, in  relation  to  any  newspaper,  shall  be
 taken  to  the  number  arrived  at  by  dividing the  aggregate  of  the  number  of  copies of  such  newspaper  circulated  during  a
 year  by  the  total  number  of  days  on  which
 such  newspaper  was  published  in  that

 (gC)  For  the  removal  of  doubts,  it
 is  hereby  declared  that  nothing  contai-
 ned  in  sub-section  (gA)  shall  apply  in
 relation  to  expenditure  in  the  nature

 a  entertainment  F
 endi

 =  incurred
 by  an tisement,  publicity  or  sales  promotion and  such  expenditure  shall  be  governed the  pr  of  (2A).”

 (101),

 Page  9,  line  37,—
 for  “(3B)",  substitute  “(3D)”.  (10a)
 SHRI  G.  M.  BANATWALLA:  Mr.

 Deputy  peaker,  this  Clause  8  of  the
 Finance  Bill  is  with  respect  to  the  dis-
 allowance  of  a  part  of  expenditure  on
 advertisement,  publicity  and  sales  pro- motion.  The

 Lagat  teed  fst
 amendment

 is  to  exempt  publicity
 piper  @ and  |  emia

 from  disallowance  al  r.
 The  hon.  Finance  Minister  has  been  lea-
 sed  enough  to  give  certain  concessions  or

 pti  with  respect  to  the  small
 newspapers.  We  must  thank  him  for  his

 *Moved  with  the  recommendation  of  the  President.
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 papers. and  if  it  affects  the
 [Eiblicty  budget the  various  concerns,  ieee  «मार imagine  that  it  would

 bring
 about  2

 publicity  in  any  newspaper—big  or  small— is  exempted  from  the  mischief  of  this
 Clause  i  We  are  thankful  to  the  hon. Minister  for

 potipelros  J
 the  smal]  news-

 papers  from  the  mischief  of  Clause  8.
 ‘Owever,  this  distinction  between  smal]

 an  big  ewspapers,—in  the
 pe  culiar  con-

 rite
 of  the  economy  which  I  have

 Placed  before  the  House,—is  absolutely
 puslcading.  Where  the  freedom  of  the cs  28  Concerned,  no  such  distinction  can be  made  and  everyone  in  the  House  will ree  with  me  that  the  concept  of  freedom oF  Press  is  linked  with,and  is  dependent upon,  the  independence  and  the viability  of  the  newspapers.  Therefore  I

 vertisement  and  publi  ity is  bad.  Puplicity  in  newspapers

 poly  bor  Connection,  I  would  like  to unt  out  to  an  important  judgment  given by  Justice  Bhagwati  of  the  Supreme  Court, where  he  lays  ¢
 ——

 on  how  the  basic idea  of  the  freedom  of  the  press  and
 freedom  of

 a
 is  also  related  to  the

 circulation  of  newspapers.  If  the  advertise-
 ments  in  newsps  fail,  there  is  no  alter- native  for  them  but  to  increase  the  selling ice  and  if  selling  price  of

 Ine  rases,  the  circulation  suffers.  "Now,  Sir, ir, this  is  what  Justice  Bhagwati  of  the  Sup- reme  Court  has  observed  in
 —

 Newa-
 pers  Versus  the  Union  of  India  case  and quote  him  from  this  book  Freedom  of  the Press  in  India  by  Joseph  Minattur.  is at  page  4.  Inter  alia  it  says:

 The  basic  ides  is  that  ifa  Proposition  comes
 ppeied  #

 the  circulation  of  any
 is  to  be  restricted  or  regulated,

 है अ
 quite  understand  that  here  it  is  the  com- Mercial  advertisements  which.  are  sought
 Hg

 be  brought  within  the  mischief  of  Clause

 As  far  as  commercial  advertisements  are
 ed,  I  do  understand  that  Justice

 Kapur  has  said  in  the  case  of  Hamdard
 Dawakhana  versus  the  Union  of  India.

 “Commercial  advertisement  is  a  part of  business  and  it  is  being
 cell

 for  the
 Purpose  of  furthering  the  business  of
 the  concerned  and  it  has  no  re-
 lationship  with  that  may  be  called  the
 essential  concept  of  the  freedom  of
 speech.”

 However  the  basic  idea  both  in  law
 as  well  as  in  d  acy  is  that  nothing
 should  be  done  which  would  affect  the
 circulation  of  the  newspapers,  thereby
 affecting  the  economic  viability  of  the

 and  thereby  also  affecting  the
 freedom  of  the  press.

 Therefore,  on  these  simple  counts,  both
 from  the  conceptual  point  of  view,  as  well asfrom  the  point  of  view  of  the  peculiar
 economic  condition  of  the  newspaper
 industry,  I  jose  this  very  concept  of
 disallowance  Of  any  expenditure  on  adver-
 tisement  and  publicity  in  any  newspaper
 industry.

 However  I  have  thanked  the  hon. Minister  for  his  large-heartedness  in  this
 respect  shown  to  small  newspapers;  though it  is  a  belated  large-heartedn:

 Sir,  I  have  also  moved  my  second
 amendment,  but  I  will  not  speak  much
 about  it.

 mie
 second  amendment  only  says

 that  publicity  and  sales  promotion  shall not  include  any  expenditure  on
 |  =

 ros
 sales  promotion  or  field  publi  by

 rep!  r  bringing  the  product
 to  the  educated  of  the  related
 profession  or  the  knowledge  of  the  general
 public.  The  apes

 of  this  t,
 er,  as  I  try  to  understand  it,  will

 be  served  by  the  amendment  which  the
 Finance  Minister  has  just  now  moved.
 And,  therefore,  I  will  not  be  pressing  my
 amendment,



 2
 other  method  of  persuasion  with  the
 Finance  Minister.

 been
 thirty  years,  right  from  the  Second.  World
 ‘War,  to  a  buyer’s  market.  It  has  not  yet become  a

 hp  =
 "s  market.  Still,  we  are  in

 pil  F
 process  of  the  transition  to  the  buyer's

 t.  Now,  at  a  time,  when  you  want  to seli  goods,  if  you  cut  down  Pi  expendi-
 ture  om  masketing  and  if  you  cut  down
 the  expenditure  on  publicity,  sales  pro-
 motion,  etc.,  the  result  will  be  that  you
 will  not  be  able  to  expand  the  market  and
 sell  the  goods  which  are  produced  here.
 I  have  noticed  that  there  is  a  difference
 between  us  and  the  attitude  of  the  western
 countries  in  this  matter.  If  there  are
 surplus  goods  in  the  western  countries,
 then,  they  re‘ort  to  high  pressure  sales
 in  the  shape  of  advertisements  in  the  T.V.,
 newspapers,  employment  of  salesmen  there-
 by  pushing  the  sales  all  round  so  that  they do  not  cut-back  the  production.  Larger
 production  reduces  the  unit  cost  of  a  pro- duct  and,  thereby  they  are  able  to  sell  it
 to  a  large  number  of  people.

 Qn  the  other  hand,  in  our  country, when  there  is  a  recession  or  there  is  a  fall in  demand,  the  people  here  cut-back  the
 pr  ion  thereb:  king  the  unit  cost of  production  high.  The  cycle  of  recession
 goes  on  and,  therefore,  this  is  exactly the  time  when  we  should  not  cut-back
 expenditure  on  sales  promotion,  on  adver- tisement  and  all  these  things.  Therefore, I  have  asked  the  Finance  Minister  to consider  this  aspect.

 There  is  another  aspect  which  I  would
 like  to  place  before  you.  If  you  look  at the  developed  countries,  you  will  find that:  large  and  larger  employment  is
 im  the  tertiary  sectors  like  banking, Insurance,  marketing,  transport,  com-

 e  and  so  on.

 States.
 =  on  advertisement.  If  you  look  at  the

 on  advertisements  and  divided  among  the
 States.

 At  page  79  of  the  Fifth  Finance  Com-
 mission’s  Report  this  is  what  they  have
 said  :

 “Nevertheless  we  consider  that  this  is
 prima  facie  a  reasonable  source  from
 which  additional  revenues  assignable  ta
 States  could  conveniently  be  raised.’’
 This  is  the

 sours
 and  they  have

 ares long,  par:  ph.  Iam  not  going  to the  whole thing.  They  have  said  :
 “As  regards  the  tax  on  advertisement
 published  in  newspapers  some  States  are
 of  the  view  that  such  tax  would  affect
 the  revenues  of  small  newspapers.  A
 number  of  States  are  however,  in  favour
 of  this  levy  and  have  pointed  out  that
 the  burden  of  the  tax  would  all  on  the
 advertisers  and  not  on  publishers.......”
 Having  said  this  they  say  that  this  is  a

 tax  which  is  divisible  among  the  States?
 This  is  what  they  have  said

 “Nevertheless  we  consider  that  this  is
 prima  facie  a  reasonable  source  from
 which  additional  revenues  assignable  to
 States  could.  conveniently  be  raised.”

 Therefore,  I  say  that  this  is  really  a  source
 which  belongs  to  the  States.

 Imag  now  explain  that  when  I  used  the
 word  ‘subterfuge’  it  is  only  in

 respect
 t  of  this that  f.used  it  and  I  did  nbt  use  the  word.  in

 respect  of  .  the  deficit  or  any  other  thing which  the  Finance  Minister  has  done  in  the
 Budget.  But  I-used  the  word  ‘subterfuge’
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 Hy
 and see

 F
 ih

 to

 be) st

 SHRIMATI  PARVATHI  KRISH-
 NAN  (Coimbatore)  :  I  would  like  to  add

 ty
 two  points  to  what  they  have  already

 In  addition  to  what  Banatwalla
 and  Mr.  Venkataraman  have  said,  I
 would  like  to  add  that  many  of  the  langu-
 age  newspapers  are  going  to  be  hit  because
 they  start  with  very  small  capital  and  some
 of  them  ar  also  cooperative  concerns
 many  o  them  do

 हक  कब
 on  this  and  this

 is  one  of the  sources  of  their  income.  They
 are  low

 Heuer
 serving  the  lower  income

 group.  crefore  they  cannot  raise  their
 selling  price.  With  paper  price  and  all
 that  going  up  you  are  going  to  cut  into  that
 also  this  is  an  additional]  reason  why  we
 support  this.

 As  far  as  the  industry  is  concerned,  with
 his  concern  for  small  scale  industries,  I
 think  the  Finance  Minister  should  bear  in
 mind  the  consumers  and  bearing  the
 ‘consumers  in  mind,  I  would  request  that
 he  should  accept  our  amendment  of  dropp-
 ing  this  charge  altogether.

 SHRI  H.  M.  PATEL:  I  regret  very much  that  inspite  of  their  el  Pp tion  of  their  points  of  went  am  not  able
 to  accept  the  amendments  they  wish  to
 make,  which  in  effect  would  mean  that  the
 tax  should  be  withdrawn.

 The  hon.,  Member  Shri  Bantawalla
 made  an  eloquent  plea  on  the  ground  that
 this  was  hitting  the  freedom  of  press  and
 freedom  of  speech.  I  am  afraid,  I  find  it
 somewhat  far  fetched.  I  do  not  think  that
 the  freedom  of

 Po.
 or  freedom  of  speech  is

 going  to  be  affected  in  the  slightest  asa
 result  of  this  particular  provision.  I

 accept  that  if  the  busines:
 rbowser,

 industrial
 houses  and  others  ‘who  by  find
 Reoesary:to.  curtail.:the

 bos af
 because.of.

 this.  provision,  then.  some  the  smaller

 The  other  point  has  been  raised  by  the
 hon.  Member,  Shri  Venkataraman-and  of
 course  he  put  it  on  even  &  higher  plea.

 He.says,  the  industry  will  suffer;  we are  now  moving  from  sellers’  market  to

 than  discouraged, there  is.
 any  a westion. of  discouraging  adver.

 tisement  I.  do  not  think  any  sensible industrialist  or  businessmen  is  going  to
 —  his

 sdverthing  ner
 because  of

 provision.  recession  Fig some  time.
 og?  Several  Pas  =  ve

 not  been  able  to  move  their  products. There  has  been  no  restriction  on  any  kind.
 of  advertisement  in  the  last  two  years, but  still  textile  and  a  number  of  other  in-
 dustries  have  not  been  able  to  move  their
 goods.  It  is  not  because  of  this  advertise-
 ment  or  any  such  provision.  I  am  quite confident  that  the  industry  will  not  be  ad-
 versely  affected.  The  press  will  not  be
 adversely  affected.  No  one  is  going  to  be
 pare  A  affected  t  those  who  want
 to  indulge  in  wastela ul  expenditure  and there  is  no  why  eful  expendi- ture  should  be  indulged  in  be  at  the  cost of  the  public  exchequer.

 Shri  Venkataraman  said  that  under  article
 259  and  so  on  it  becomes  a  tax. Article  270  provides  for  the  distribution  of
 taxes  on  income  other  than  agricultural income.  Sub-clause  (2)  provides  :

 (a)  Such  percentage,  as  may  be  pres-
 cribed,  of  the  net

 p
 roceeds  in  any  financial year  ofany  ४  tax,  except  in  so  far as  those  proceeds  rep:  proceed: attributable  to  Union  territories  or  to taxes  payable  in  respect  of  Union  emo-

 luments,  shall  not  form  part  of  the  Con- solidated  Fund  of  India  but  shall  be
 assigned

 to  the  States  within  which  that tax  is  leviable  in  that  ycar,  and  shall  be
 distributed  among  those  States  in  such manner  and  from  such  time  as  may  be
 prescribed.””

 Since  the  additional  tax  attributable  to sub-section  (9)  (a)  referred  to  above  is  tax
 on  »  such  additional  tax  also  will become  distributable

 among
 the  States  in accordance  with  the  provisions  of  article

 27९३)
 and  as  such  no  separate  provision for.  the  purpose is  necessary.as  pro)  bi the  hon.  member.  It  pant  he  pointed  out
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 t  Shri  a  M.  Patal  }
 that  subecction  g(a)  of  section  37  of  the
 Income-  Act  to  be  inserted  by
 Clause  8  does  not  any  tax  on  adver-
 ont

 os  =
 tt  only  dis-

 a  cage  of ture  incurred  naar  it.  My \vertisemen:
 friend  says  that  this  is  a  substitute.

 With  all  respect  to  is  great  scholarship  and
 ao  on.  Ido  submit  that  if  we  argue  in
 this  way,

 mney,
 things  can  stretched

 APRIL  23,  178  >  Finance  Bill,  ate  &

 been
 certified

 pall  Hogg
 authority  as

 Explanation
 a.  “Average  circulation”,

 in  tion  to  any  n  ,  shall  be  taken
 to  be  the  ber  dividing the  aggreate  of  the  number  of  of
 such

 ewspaper  circulated  during  8
 a  year

 by  th  number  of  on  w  such
 was  publi: about  it.  It  was  to

 peeves
 wasteful

 iture  in  certain  these
 houses  and  therefore  those  items  by  waste-

 pie  sei ay  therefore,
 to  be  good  enough  to  wi  w  their  am-
 endments

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  I  shall  put
 amendments  Nos.  r00  307  and  ‘102  moved
 by  the  Minister  to  vote.

 The  question  is  :

 Page  a  line  7,-—
 Jor  “twenty  thousand  rupees”’,  substitute—
 “forty  thousand  rupees”  (100)
 Page  9,—
 after  line  36,  insert—

 77९४
 Nothing  contained  in  sub-section

 shall  apply  in  relation  to  any  ex-
 by  on— penditure  incurred

 (i)  advertisement  in  any  small  news-
 papers  ;

 Sal
 advertisement  in  any  newspapers 67  recru:  of  personn.

 (tit  the  publication  in  any  newspa;
 of  oss  notice  a

 uired  to  published
 by  or  under  any  3

 2
 the  maintenance  of  any  office  for

 urposes  of  advertisement  publicity
 les  promotion  ;

 v)  the
 RoRecd

 ofsalary  [as  defined  in ५)  3)  of  section  77]  to  any  employee in  advertisemen:  blicity  or
 aales  promotion
 (i)  the  holding  of,  or  the  participation

 any  press
 trade

 7
 Envention  trade  fair  or  exhibi-

 (०४४)  publication  and  distribution  of
 catalogues  or  price  lists;

 ४87)  such  other  items  as  may  be  pre-
 ives

 (gC)  For  the  removal  of  dobuts,
 ied sub-section  (gA)  shall

 =pphy  in
 relation  to

 expenditure  incurred  by  an  as,  sessee  in
 ith  advertise:  publicity  or

 sales  promotion  and  such  expenditure shall  be  governed  by  the  provisions  of  sub-
 section  A)”  (ior)

 eg  t  37  for  a  °°  substitute
 “(gts

 ‘ine  for  “*(3B)  4५ १४,  (roa)
 The  motion  was  adopted.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  Mr.
 Bantawalla,  are  you  @  your ments?

 a
 G.M.  BANATWALLA  :  Yes, ir.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  shall
 now  put  amendments  Nos.  :  and  2  moved
 by  ri  Banatwalla  to  the  vote  of  the
 House.

 Amendments  Nos.  3  and  2  were  put  and
 negatived.
 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Now,  I

 shall  put  Mr.  Venkataraman’s  amend~
 ments...

 SHRI  R.  VENKATARAMAN  :  I  only ask  that  amendment  be  put  to  vote.
 As  for  the  others  I  seck  leave  of  the  House
 to  withdraw  them

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Is  it  the
 pleasure  of  the  House  to  grant  him  leave  to
 withdraw  amendments  23,  24  and  a7?

 Amendments  Nos.  23,
 24

 24  बातें  a  were  by
 leave,  aR  ड़

 sone
 DEPUTY-SPEAKER  :  The  que t

 “Page  9
 omit  lines  ¢  to  36  (48)

 The  motion  wes  negatives:
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 DEBPUTY-SPEAKER  ;  Now,  I

 न्  cue  फ्
 @  a8  amended  to  vote,

 “That  clause  8,  as  amended  stand  part of  the  Bill.”
 The  motion  was  adopied,

 Clause  8  as  amended  was  added  to  the  Bill.
 Clause  9—  (Amendment  of  Section  52)

 SHRI  R.  VENKATARAMAN  :  I  am
 dar  my  amendment  No.  a5.  I  beg  to
 move”:

 Page  70
 for  clause  9  substitute—
 “9.  In  section  32  of  the  Income-tax  Act, sub-section  (a)  shall  be  omitted  and
 shall  be  deemed  always  to  have  been
 omitted."  (25).

 I  want  to  mention  this.  In  res
 —

 of
 capital  gains  the  law  provides  that  if  a  per-

 Assistant  >
 ev,  be  te  fide  market  wetae...”
 SHRI  NARENDRA  P.  NATHWANI

 rose

 SHRI  R.  VENKATARAMAN:  Mr.
 Nathwani  has  been

 Raton
 j  3  and  it  is  well

 known  that  in  in’  all  statutes,
 headings,  side-notes  and  notes
 are  not  ftaken  into  consideration.
 (Interruptions)

 MR.  DEPUTY  SPEAKER:  In  any
 case,  it  is  not  a  court  here.
 SHRI  R.  VENKATARAMAN:  I  wild
 give  the  opinion  ofan  eminent  jurist  in
 tax  law,  Mr.  Palkhivala.  He  says:

 “*Sub-.  &;
 Irrational  provision,  ff  Hite rally  considered.”  He  also  says:  “On  a

 strictly  literal  construction  and  di
 from  the  other  relevant  provisions,  this

 son  either  under  states  the  sid  i conceals  or  otherwise  avoids  a  tax,  in  such
 a  case  the  Income-tax  Officer  is  entitled to  regard  the  real  value  as  the  considera-
 tion,  and  then  charge

 capital  gai
 ins  tax

 thereon.  But  section  52  sub-clause  (2) is  a  very  wide  statement.  It  says  that even  if  there  is  no  under-statement,  even if  there  is  no  Im:  ifthe  In
 Tax  Officer  is  of  the  opinion  that  the  con-
 sideration  is  less  by  15  %  of  the  market  value, he  can  regard  the  market  value  as  the

 ideration  and  ch  pital  gains
 ra  chine

 »  This  is
 ory

 to  law.  In  the
 rst  place,  you  cannot  capital  gains tax  on  somerhin  which  one  peer not  received.  If  the  capital  gain  has  not

 been  received,  and  the  income  has  not  been
 received,  you  charge  capi  gains tax  thereon.  Section  45  is  the  charging section,  and  section  52  is  only  the  comput-
 ing  section  ;  and  therefore,  in  the  com-
 puting  section  you  cannot  say  that  the  tax will  be  levied  on  what  the  Income-Tax Officer  considers  to  be  the  market  value,
 regardless  of  the  fact  whether  that  has been  received  or  not.  I  would,  for  the
 information  of  the  House,  read  that  sec-
 tion:

 “Without  prejudice  to  the  isions  of
 sub-section  Q)  if  in  Fhe opinion of  the  Income-  Officer  the

 date  of  the  the  full
 bie

 of  the  consideration  declared
 ie  respect  transfer

 jul  is  a  singularly  tional  Late vision.”  He  goes  on  to
 Age

 while
 sub-section  v  is  proper  in  it  charges
 only  those  ae  avoid  the  tax,  or  evade
 the  tax  or  under-state  the

 =
 in  respect

 of  (2),  witho
 any  such  ie the  law  as  it  literally  stands  in  this  section,

 now  enables  the  Income-tax_  Officer  to
 charge  capital  gains  tax.  This  matter went  to  one  of  the  High  Courts  and,  in
 that  High  Court,  seeing  that  the  provision
 is  so  irrational,

 ag?
 had  to  resort  to  this

 method  of  what  Shri  Nathwani  said  of
 citing  the  marginal  note  or

 Sg  the Minister  said  in  Parliament.  gs  which
 were  never  cited  in  any  court  have  been
 cited  in  the  judgement,  sayin,

 i  ct
 the

 Minister  when  he  spoke  a  liament said  that  the  intention  of  this  is
 only  to  tax  those  who  are  evading  the  tax.
 On  that  ground  the  court  held  that  this
 will  not  apply  where  the  consideration
 sh  is  gen  Why  should  we  have
 in  the  statute  book  a  law  which  is  irrational
 and  im  and  according  to  me,  ille-

 ?  Therefore,  I  move  that  sub-clause
 es)  may  be  deleted.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  will  now
 put  amendment  No.  25  of  Shri  Venkata-
 raman  to  the  vote  of  the  House.

 Amendment  No.  25  was  put  and  negatived

 SHRI  R.  VENKATARAMAN:  Sir,
 the  Minister  should  have  at  least  said  a
 word,

 *
 Moved  with  the  ‘recommendation  of  the  President.



 SHRI  H.  M.  PATEL:  No  I  am  not
 vasking  him  to  reply  on  my  behalf.

 IT  am  sorry,  I  cannot  accept  it.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Anywev it  has  already  been  negatived.
 The  question  is:
 “That  clause  g  stand  pact  of  the  Bill””

 The  motion  was  adopted.
 Clause  9  was  added  to  the  Bill.

 ‘Clauses  70  to  t2  were  added  to  the  Bil.
 Clause  :3—-(Amendment  of  section  54  2).
 SHRI  VENODBHAI  B.  SHETH:  I

 ‘beg  to  move*:
 Page  Boel

 omit  lines  96  to  42.  (४4)

 Page  1b
 omit  lines  t  to  5.  (15)

 Page  bh
 for  lines  7  and  8,  substitute—

 “where  such  deposits  are  made  within
 six  months  of  transfer  of  assets  subject ‘to  restriction  or  withdrawals  from  such
 deposits  as  may  be  notified  shall  be
 inserted  at  the  end;’’  (16)
 SHRI  NARENDRA  P.  NATHWANI:

 I  beg  to  move*:

 Pages  74  and  15
 omit  lines  39  to  42  and  7  to  5  respec-

 tively  (83)
 ‘Page  bo
 for  lines  6  to  8,  substitute—

 *(q4)  in  clause  (vi),  the  words  “provided no  loan  or  advance  or  any  other  banking  in  clause

 37  Pinaaicg.  BY  mn
 |  APREL  em  Fwance:  Bit  ia,  ra

 SHRI  LM.  PARES:  ¥  bey  to  दतर !.

 Page  35:—
 omit  lines  6  to  8.  (103)

 Page  1
 for  lines  a  and  22,  substituu—
 *(b)  after  subvection  the  the  following :

 )  ex  pb  shall  be  pers  namely:
 *(IA)  Where  the  assessee  deposits  after
 the  27th  day  of  April,  «978  the  full
 value  of  the  consideration  or  any  part thereof  received  or  accruring  as  a  result
 of  the  transfer  of  the  original  asset  in
 a@my  new  asset,

 ot  Ba
 a  deposit  referred

 to  in  clause  (vi)  of  lanation  r  below
 subwection.  1)  the  cost  of  such  new
 asset  shall  not  be  taken  into  account
 for  the

 La  ines
 ey  of  that  sub-section

 unless  the  following  conditions  are  ful-
 filled  namely:—

 to  the  bank  or
 society  referred  to  said
 clause  (vi)  with  which  such  deposit is  made  to  the  effect  that  the  assessee
 will  not  take  any  loan  or  advance
 oa  the  security  of  such  deposit  during &  period  of  three  years  from  the  date
 on  which  the  deposit  is  made  ;

 (by  the  assessee  furnishes,  along  with
 the  return:  of  income  for.  the  assess-
 ment  year  relevant  to  the  previous
 year  in  which  the  transfer  of  the
 original  asset  was  effected  or  within
 su ch  further  time  as  may  be  allowed
 by  the  Income-tax  Officer,  a  copy  of
 the  declaration  referred  to  in  clause
 (a)  duly  attested

 by  an  officer  not
 w  the  rank  of  sub-agent,  agent or  manager  of  such  bank  or  an  officer

 of  corresponsding  rank  of  such
 co-operative  society.

 (3B)  Where  on  the  fulfilment  of  the  condi-
 tions  speci  in  sub-section  (3A) the  cost  of  the  new  asset  referred
 to  in  that  sub-section  is  taken  into  account
 for  the  9  of  sub-section  (१),  the
 assessee  hall  w within  a  period  of  ninety
 days  from  the  expiry  of  the  period  of  three
 years  reckoned  from  the  date  of  such
 deposit,  furnish  to  the In  -tax  Officer
 a  certificate  from  the  officer  referred  to

 (b)  of  sub-section  (:A)  to  the

 “Moved  with  the  recommendation  of  the  President,
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 ‘in  sub-section  the  following  Ex- (०
 “planation  shall  © Sarna  and

 namely:—
 the  amessee

 a7
 th  day  of  April,

 ereof  received  or  ac-

 takes
 any  loan  of  advance  on.  the
 security  of  such  deposit,  he  shall  be
 deemed  to  have  converted

 bor wise  than  by  transfer)  such
 Ps

 it
 mto  money  on  the  date  on  which  such
 loan  or  advance  is  taken.’;

 (d)  after  sub-section  (2),  the  following  suk:

 con
 shall  be  inserted,  namely;—

 ०4)

 Page  WW

 after  line  a  insert—

 **Explanation.—Where  the  _assessee
 deposits  after  the  27th  day  of  April,
 7979  the  whole  or  any  part  of  the
 additiona)  pensation  or  as,  the  case
 may  be,  the  additional  consideration
 referred  to  in  eS

 aad
 (3)  if  any  rele-

 vant  asset,  being  a  de  it  refe  to
 in  clause  (vi)  of  Explanation  below  sub-
 section  QO),  and  such  assessce  takes
 any  loan  or  advance  on  the  security
 of  such  deposit,  he  shall  be

 referred  to  ia  clause  (vi)  of  Explanahon  32
 below  sub-section  @  of
 sub-sections  (rA)  and  (38)  shall  apply
 in  relation  to  such

 ——  |  ey  apely Lo

 Page  :7,—line  10,0

 for  5)",  substitute  “6”  (7०6)

 है... अ  nm  ४९  ह.
 for  “Explanation
 substitute—

 “Bx  planation  2  below  sub-sectian  ay  (07)
 “I  would  only  make  one  request.  There

 is  a  verbal  change  in  amendment  No.
 In  caluse  (c)  of  that  smendaese,  "the

 may  d  by  th
 It  is  only  a  drafting  henge

 SHRI  कर,  VENKATARAMAN:  I  beg to  move*:
 That  in  the  amendment  proposed  by  Shri.

 H.  M.  Patel,  printed  as  No.  304  He  List No.  :7  of  amendments,—
 for  cleusea  (a)  and  b  of  the
 new  sub-section  (ay  whi

 “where  the  assessce  furnished  along  with.
 the  return  of  income  for  the  assessment
 year  rel  t  the.  previ  year  in
 which  the  transfer  of  the  original  asset
 was  effected  or  within  such  further
 time  as  may  be  allowed  by  the  Inccme-
 tax  Officer,  a  certificate  from  the  Bank
 or  Cooperative  Society  referred  to  in
 clause  (vi)  with  which  the  deposit  is.
 made  containing  the  date,  name,  amount
 and  identificati  ber  or  bers
 of  such  deposit  duly  signed  by  an  officer
 not  below  the  rank  of  a  sub-agent  or
 manager  of  the  Bank  or  rative
 Society  as  the  case  my  tore  (118)
 SHRI  VINODHBAI  8,  SHETH:  The

 Finance  Minister  has  moved  some  amend-
 ments  to  this  clause.
 But  I  would  like  that  the  shares  of  existing

 panies  also  should  qualify  for  this.
 exemption  if  it  is  for  expansion  and  mo-
 dernisation.  I  think  this  is  the  view
 expressed  by  Mr.  Pravin  Chandra  Gandhi,
 Chairman  of  FICCI,  also.  In  order  to
 step  up  production  in  the  country,  and
 in  view  of  our  new  industrial  policy  of  ex-_
 pansion  and  modernistion  such  tax  relief
 on  investment  in  existing  equities  should
 also  be  given.  That  would  activise  the
 capital  market.

 SHRI  NARENDRA  P.  NATHWANI:
 Mya  dments  were  ded  to  continue
 the  exis

 ting
 provision  regarding  invest-

 ment  in  हट  with  a  proviso  that  no
 loan  or  advance  or  any  other  banking
 facility  is  taken  against  such  deposits.
 during  a  period  of  three  years,  I  think
 the  ance  s  amendment  covers-

 *Moved  with  the  recommendation  of  the  President,
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 {Shri  Narendra  ह  Nathwani]
 this  point.  In  view  of  ‘that,  I  am  not
 cookie  to  press  them.  uh

 HRI  R.  VENKATARAMAN:  The’
 be  t  of  the  Finance  Minister

 ars  another  certificate  should
 be  given.  I  want  to  telescope  the  first
 two  into  one.  If  he  thinks  fit  is  an  im-
 provement,  he  may  consider  it.

 My  amendment  is  that  slong  with  the
 income-tax  Posi  sea

 the
 =  year,

 the  person  who  is  liable  to  cap’  gains
 may  file  a  certificate  from  the  bank  which
 will  give  the  date,  the  name,
 the  ६  and  indentification  bers
 .of  the  deposits,  so  that  the  income-tax
 officer  gets  one  certificate  and  that  certi-
 ficate  will  cover  both  the  certificates  which
 the  Finance  Minister  has  suggested.  I

 boda
 just  read  out  my  amendment  for  the

 benefit  of  the  other  Members:

 “where  the  assessee  furnishes  along
 with  the  return  for  the  assessment
 -year  relevant  to  the  previous  year  in
 which  the  transfer  of  the  original  asset
 was  effected  or  within  such  further
 time  as  may  be  allowed  by  the  Income-

 stax  Officer,  a  certificate  from  the  Bank
 ~or  Co-operative  Society  referred  to  in
 clause  (vi)  with  which  the  deposit  is

 ‘made  containing  the  date,  name, amount  and  identification  number  or
 bers  of  such  dep:  igned an  officer  not  below  the  rank  of  a  sub-

 agent  or  manager  of  the  Bank  or  Co-
 operative  Society  as  the  case  may  be.”

 ‘This  will  telescope  the  two  certificates, -one  certificate  by  the  assessee  and  another
 by  the  bank.  Ifhe  thinks  it  is  an  improve-
 ment,  he  may  consider  it.

 SHRI  H.  M.  PATEL:  I  would  have
 very  gladly  idered  the  |
 of  my  hon.  friend,  but  that  very  idea  has
 ‘been  very  carefully  gone  into.  In  fact, I  myself  thought  of  doing  it  in  that
 way,  but  I  was  advised  that  it  would  be
 noon

 to  do  it  in  this  way  from  the
 ‘point  of  view  of  those  who  have  to  ad-
 minister  income-tax.  Therefore,  it  became
 necessary  todo  in  a  somewhat  longer -manner.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Is  Mr.
 Sheth  pressing  his  amendments?

 SHRI  VINODBHAI  B.  SHAH:  No.

 APRIL  29,  978  Finance  Bill,  978  9a

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Has  he  the
 Jeave  =

 the  House  to  withdraw  his  amend-
 maents

 SOME  HON.  MEMBERS:  Yes.
 Amendment  Nos.  :4  t  76  were  by  wave

 ह. ्
 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Is  Mr.

 Nathwani  his  amendments? pressing

 -
 SHRI  NARENDRA  P.  NATHWANI:

 0५
 MR.  DEPUTY-8PEAKER:  Has  he

 the  leave  of  the  House  to  withdraw  his
 amendments?

 SOME  HON.  MEMBERS:  Yes.
 Amendment  Nos.  83  and  84  were  by  ieave

 withdrawn
 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Is  Mr.

 Venkataraman  pressing  his  dment  ?
 SHRI  R.  VENKATARAMAN:  No.
 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Has  he

 the  leave  of  the  House  to  withdraw  his
 amendments?

 SOME  HON.  MEMBERS:  Yes.

 Amendment  No.  118  was,  by  leave,  withdrawn

 xg  hrs.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  3  The questions  is:

 Page  5,—
 Omit  lines  6  to  8  (103),

 Page  15
 For  lines  at  and  22  substitute—
 ‘(b)  after  sub-section  (a)  the  following sub-sections  shall  be  inserted,  namely  :—.

 “(rA)  Where  the  assessce  deposits  after
 the  27th  day  of  April,  3978  the  full
 value  of  the  consideration  or  any  part thereof  received  or  accruing  as  a  result
 of  the  transfer  of  the  original  asset

 being
 a  deposit  referred

 for  the
 Purposes  of  that  sub-section  unless

 the  following  conditions  are  fulfilled,
 namely:—

 (a)  the  assessee  furnishes,  along  with  the
 deposit,  a  declaration  in  writing, epos!



 93  Finonoe  Bill,  1978  VAISAKHA  9,  1900,  (SAKA)  Finance  Bill,  ‘1978  94

 {b)  the  assessee  furnishes,  along  with  the
 return  of  income  for  the  assessment :  year  in

 further  time  as  may  be  allowed  by
 the  Income  tax  Officer,  a  copy  of  the
 declaration  referred  to  in  che lause  (a)
 duly  attested  by  an  officer  not  below
 the  rank  of  sub-  t,  agent  or  mana-
 ger  of  such  bank  or  an  officer  of
 corresponding  rank  of  such  co-opera tive  society.

 (1B)  Where  on  the  fulfilment  of  the  con-
 ditions  peated

 in  sub-section  (1A),  the
 cost  of  the  new  asset  referred  to  in  that
 sub-section  H

 aken  into
 wan

 for  the
 purposes  of  si  t),  the
 shall,  within  a  period  of  ninety  days  from
 the  expiry  of  the  period  of  three  years reckoned  from  the  date  of  such  deposit, furnish  to  the  Income-tax  Officer  a  certi-
 ficate  from  the  officer  referred  to  in  clause
 {b)  of  sub-section  (1A)  to  the  effect  that the  assesseee  has  not  taken  any  loan  or
 advance  on  the  security  of  such  deposit
 during  the  said  period  of  three  years.”’;

 (०  in  sub-section  (2),  the  following Explanation  shall  be  inserted  at  the
 end;  namely:—

 Explanation.—Where  the  assessee
 deposits  after  the  27th  day  of  April, 7978  the  full  value  of  the  consideration ‘or  any  part  thereof  received  or  ac-
 cruing  as  a  result  of  the  transfer  of
 the  original  asset  in  any  new  asset,
 being  a  deposit  referred  to  in  clause
 (vi)  of  Explanation  :  below  sub-section
 (2),  and  such  asessee  takes  and  loan ‘or  advance  on  the  security  of  such
 deposit,  he  shall  be  deemed  to  have converted  (otherwise  than  by  transfer) such  deposit  into  money  on  the  date
 oy  wick

 such  loan  or  advance  is

 (d)  after  sub-section  (2),  the  followi Sub-sections  shall  (  Ee  ir  te  ha  an mely;—*  (104)

 Page  37,—
 @fur  line  9,  insert—

 “Explanation.—Where  the  assessce  d posits  after  the  27th  day  of  April,  roves

 the  whole  or  part  of  the  additional
 compensation “a  as  the  case  or

 =
 be,

 the  additional  consideration  r
 to  in

 ee  aah
 (9)  in  any  relevant

 assct,  being  a  it  referred  to  in
 clause  (vi)  of  Explanation  :  below  sub-
 wcction  (!),  ay  such  assessee  takes
 any  loan  or  advance  on  the  security
 of  such  deposit,  he  shall  be  deemed  to
 have  converted  (otherwise  than  by
 transfer)  such  deposit  into  money  on
 the  date  on  which  such  loan  or  advance
 is

 ts  the  whole
 lon

 consideration  refe
 )  in  any  relevant  asset,  being  a

 leposit  hapa  €  Ea
 in  clause

 oD  Fs Explanation  low  sub-section  t
 provisions  ‘of  subsections

 ag  and’  (1B)
 they  wey  ly  in  relation  to  si  deposit  as
 they apply  in  relation to  the  deposit  re-
 ferred  ye  the  said  sub-sections.”  (105)

 Page  VWs  line  10—
 for  “(5)”  substitute  "(6)".  (106)
 Page  nm  line  r:,—

 for  “Explanation  r”’

 substitute—

 “Explanation  :  below  sub-section  qq)”
 (107)

 The  motion  was  adopted.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 question  is:

 “That  clause  AB,  as  amended,  stand
 part  of  the  Bill.”
 The  motion  was  adopted.

 Clause  1B,  as  amended,  was  added  to  the
 Bill.

 Clause  74  was  added  to  the  Bill.

 Clause  35—(Amendment  of  Section  80  A)
 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Now, we  take  up  Clause  r5.
 SHRI  R.  VENKATARAMAN  : During  the  course  of  the  debate,  I  have

 brought  out  very  clearly  how  the  Hindu Undivided  Family  according  to  the Income-tax  Law  is  only  a  myth.  That does  not  exist  in
 d  gitar

 and  that  it  is  used for  evading  and  avoiding  tax.  I  have been  fortified-in  my  view  which  has  been
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 {Shri  R.  Venkataraman.)  -

 ——  by.  no  less  s
 bey

 than  the
 Committee  which  had

 £25,
 into  a  number  of  cases  in  which  the

 indu  Undivided  Family  had  evaded.  and
 avoided  tax.  In  fact,  the  Wanchoo
 T  Departmen  ह.  in  three  or  four
 So  make  an  in’  tion  the

 ras
 a

 Undivided  #  and  they  found that  there  were  more  amesment
 repisters than  the  number  of  persons  in  the  Hindu Undivided  Family.  A  man  who  ie  a member  of  the  Hindu  Undivided  Family, is  also  mtscwed  है अ  an  individual.  And whenever  he  exceeds  the  limit  of  tax,  he trnasfers  assets  from  ove  to  the  other  and avoids  the  tax.  This  has  been  fully dealt  with  by  the  Wanchoo  Committee.  It is  for  this  reason  that  the  ious  Govern- ment  withdrew  from  the  Bina du  Undivided

 toon”  =  5
 concessions  which  have

 ere ithout  giving  any  explana
 wh;  ,  the  Fi  Minister  has  come forward  to  restore  all  these  concessions to  the  Hindu  Undivided  Family  and  that too  at  a  time  when  we  are  short  of  funds, when  we  are  running  a‘deficit  of  Rs.  ‘1000, crores,  Is  it  the  time  to  give  such  a  conces- sion  ?  Are  they  in  such  a  dire  need  of  the concession  ?  Are  they  the  people  who need  thiswhen  you  have  taxon  the  poor people?  There!  ore,  I  strongly  oppose this  clause.

 SHRI  H.  M,  PATEL  :  I  can  only  say that  the  intention  is  not  to  go  back  on  the recommendations  of  the  Wanchoo  Com- mittee  at  all,  We  have  retained  whatever has  been  classified  in  Section  80A  of  the Income-tax  Act.  It  is  only  sub-section  (4) that  we  are  taking  away.  That  does  not contain  all  the  provisions.  But  I  can  only say  that  I  will  certainly  go  into  this  matter and  see  whether,  in  fact,  that  gives  away
 more  than  what  we  thought  it  could  be
 giving  away.  Personally,  I  do  not  think that  we  are  conceding  as  such  as  the  hon. Member  has  suggested.  But  I  am  pre- pared  to  go  into  that.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The
 qustion  is:

 “That  clause  75  stand  part  of  the  Bill.”
 The  motion  was  adopted.
 Clause  5  was  added to  the  Bill,
 Clause  76  was  added  to  the  Bill,
 Clause  +7—(Insertion  of  new  section

 ‘Boce.)
 SHRI  NARENDRA  P.  NATH- WANT:  I  beg  to  move*:

 Page  79,
 ह  line  47,  (85)

 Page  (M0,  line  t2,——
 for  5  Sve  years’  substliate  “two  years” (86)

 उप्प्ा  H.  M.  PATEL:  I  beg  to
 move*:

 Page  16,  lines  26  and  36,—
 Jor  “purchased”  substitute  “acquired”

 (7०8)
 Page  18

 after  line  34,  insert—

 “Explanation  —~Where  in  any  previous
 year  the  assessee  has  acquired  any  shares
 referred  to  in  this  sub-section  and  has,
 within  a  period  of  six  months  from  the
 end  of  that  previous  year  paid  the  whole or  a  part  of  the  if  any,  v4
 unpaid  on  such  shares,

 7
 the  amount  s0

 paid  shall  be  deemed  to  have  been  paid  by the  asscssee  towards  the  cost  of  such  shares
 in  that  previous  year.”  (109)

 Page  19

 Sor  lines  r0  to  12,  substitute—
 “the  business  of—

 (i)  construction,  manufacture  or  pro- duction  of  any  article  or  thin
 fe  not  being an  article  or  thing  specified  in  the  listin  the

 Eleventh  Schedule;  or

 (ii)  providing  |
 ong-term

 finance  for
 constructi  or  pl  om  of  in
 India  for  residential  purposes  :

 Provided  that  in  the  case  of  a  public
 company  formed  and

 registered
 in  India

 with  the  main  object  carrying  on  the business  referred  to  in  sub-clause  (ii),
 such  company  is  a

 x  sag
 by  the  Central Government  for  the  purposes  of  thie

 section a  (110). .
 Page  20,  line  3,—

 Sor“
 purchase”,

 substitute  “acquisition”
 quar

 Page  20,  line  19>
 for  “purchased”,  substitute

 “acquired”  (112)

 SHRI  NARENDRA  P.  NATH-
 WANI:  Asr  my  amendment  No.
 85,  it  deals  with  err ye  rae

 issue  of  capital.  ह:
 you  look  at  sub-clause  (3)  it  anys,  ‘For the  purposes  of  this  section.  ‘eligible
 issue  of  capital’  means  an  issue  of  equity,

 *Moved  with  the  dation  of  the  Presiden
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 &  be]  J condi- three  conditions

 good.  Butin  a
 definition,  I  have  never  come  across  such  a

 as  “such  other  conditions  as
 may  be  prescribed”.  That  comes  under
 part  (d).  Apart  from  this  defect  indefini-
 tion,  my  objection  is  that  no  such  wide

 powers  uld  be  given  to  the  authority.
 So  far  as  my  amendment  No.  86  is

 concerned,  it  seeks  to  reduce  the  period  of
 five  years  to  two  years.  If  a  person  invests
 in  the  first  issue  of  capital,  he  is  required  to
 keep  it  invested  for  a  period  of  five  years. Instead  of  that,  I  am  proposing  that  it
 should  be  only  for  two  years.  A  period  of
 five  years  seems  to  me  to  be  unduly  long. It  should  be  restricted  to  two  years.

 SHRI  H.  M.  PATEL  ;  So  far  as
 amendment  No.  85  of  Shri  Nathwani  _  is
 concerned,  it  was  after  a  very  careful  con-
 sideration  that  we  included  this  provision because  it  may  not  be  possible  to  specify all  the  conditions  in  the  Act  and  it  will  be
 useful  to  take  powers  to  add  further  condi-
 tionsin  the  light  of  the  experience  gained. It  is  purely  with  a  certein  amount  of
 humility  that  we  decided  to  do  this  rather
 than  in  order  t-  gain  more  powers.

 So  far  as  the  other  amendment  No.  86  is
 concerned,  I  am  afraid,  I  cannot  accept it.

 MR.  DEPUTY  SPEAKER  ३  Are
 you  pressing  your  amendments  ?

 SHRI  NARENDRA  P.  NATH-
 WANI  :  IT  am  not  pressing.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Has
 he  the  leave  of  the  House  to  withdraw  his
 amendment  ?

 SOME  HON.  MEMBERS  :  Yes.
 Amendments  Nos.  85,  and  86  were,  by  leave, withdrawn.

 Mr.  DEPUTY  SPEAKER  :  The
 question  is:

 Page  18,  lines  26  and  36,—
 for  “purchased”,  substitute

 “acquired”  (108)
 Page  18,

 after  line  34,  insert—

 “*Explanation.—  Where  in  any  previous
 year  the  assessee  has  ecquired  any  shares
 teferred  to  in  this  sul:-section  and  has,

 within  a  period  of  six  months  from  the
 end  of  that  previous  year  paid  the  whole
 ed

 rp  Baie
 t,  if  any,  remaining

 paid  on  such  shares,  the  t  so
 Be

 shall  be  deemed  to  have  been  paid the  assessee  towards  the  cost  of  such
 shares  in  that  previous  year.”  (109)

 Page  19,
 Jor  lines  30  to  ‘1a,  substitute-—
 “the  business  of—

 (i)  construction,  manufacture  or  pro- duction  of  any  article  or  thing,  not  being an  article  or  thing  specified  in  the  list  in the  Eleventh  Schedule;  or
 (ii)  providing  long-term  finance  for construction  or  purchase  of  houses  in India  for  residential  purposes  :

 Provided  that  in  the  case  of  a  public
 company  formed  and

 rR
 istered  in  India with  the  main  object  carrying  on  the busi  referred  to  in  sub-cal:  (ii),  such

 company  is  approved  by  the  Central
 Government  for  purposes  of  this
 section  ;”’  (r20)

 Page  20,  line  33,—
 for  “purchase”,  substitute  “acquisi- tion’?  (rt2)

 Page  20,  line  19,
 Sor

 purchased”,
 substitute  ‘acquired

 (iI2
 The  motion  was  adopted.

 .  MR,  DEPUTY-SPEAKER  :  The
 question  is:

 “That  cl:  Ds  a8  ded,  stand.
 part  of  the  Bill.”

 The  motion  was  adopted.
 Clause  :7,  as  amended,  was  added  to

 the  Bill.
 Clause  38  to  23  were  added  to  the  Biil,
 Clause  24—(Insertion  of  new  section

 209A).
 SHRI  VINODBHAI  B.  SHETH  :
 I  beg  to  move*:
 Page  25,  line  ह.

 Jor  “June,  1978",  substitute—
 “September,  1978",  (19)

 *  Moved  with  the  recommerdation  of  the  President.
 847  Ls  5  —4
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 {SHRI  VINODBHAI  B.  SHETH]
 Page_26,  line  3,—-

 add  at  the  end—-
 LA  the  first  instalement  beiginning

 from  Ist  September  of  the  current
 year”  (20)

 SHRI  H.  M.  PATEL  :  I  beg  to
 move  nad

 Page  25,  line  24,—
 after  “first  instalment”,  insert  ”  or

 ‘where  he  has  not  previously  been
 assessed  by  way  of  regular  assessment
 under  this  Act,  before  the  date  on
 which  the  last  instalement,”  (113),

 SHRI  VINODBHAI  8,  SHETH  :
 This  is  about  insertion  of  new  Scction  209A.
 It  will  creat  many  complications.  In

 Princip
 le,  I  agree  that  the  responsibility

 should  be  transferred  to  the  asscssees  for
 filing  the  advance  tax  payment  returns.
 TheyGovernment  should  not  depend  upon its  department  to  issue  such  notices.  Now,
 in  the  month  of  June,  the  Chartered
 Accountants,  Advocates  and  others  have
 to  file  returns  and  there  will  be  thousands
 of  returns.  My  humble  request  to  the
 Finance  Minister  is  to  shift  the  date  from
 i5th  June  to  ३507  September.  I  think,
 the  shifting  ofdate  fromi5th  June  to  5th
 September  will  benefit  the  Government.
 Otherwise,  there  will  be  so  much  hotch-
 potch  of  filing  of  returns  within  such  a  short
 period.  It  will  entail  litigation  also.
 Considering  this,  in  the  interest  of  the
 trading  community  and  in  the  interest  of
 the  tax  consultants,  I  woulld  request  the
 hon.  Finance  Minister  to  accept  my  ame-
 ndment.

 SHRI  H.  M.  PATEL  :  I  am  unable  to
 pt  the  a  di  t  because  I  think

 perhaps  Mr.  Vinodbhai  has  not  realised
 that  the  first  instalment  of  advance  tax in  the  case  of  tax-payers  whose  account-
 ing  year  ends  by  gist  December  falls due  on  ‘15th,  June.  The  effect  of  the
 amendment  would  be  that  such  tax-
 payers  will  not  be  under  any  obligation to  pay  the  first  instalment  of  advance  tax on  vo!  lantary  basis.  So,  I  cannot  accept  it.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Do
 you  want  to  press  it  ?

 SHRI  VINODBHAI  B,  SHETH  : I  want  to  withdraw  it.
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 ih  MR,  DEPUTY-SPEAKER  :  Has  the
 hon.  Member  leave  of  the  House  té  with-
 draw  his  amendments  ? Parad:

 SOME  HON.  MEMBERS  :  Yea.
 Amendments  Nos.  9  and  20  were  by leave  withdrawn.
 MR,  DEPUTY  SPEAKER  :  The

 question  is:

 “Page  25,  line  24,—
 after  ‘first  instalment”,  ssert“‘,
 or  where  the  he  has  not  previously been  assessed  by  way  of  regular assessment  under  this  Act,  before
 the  date  on  which  the  last  instal-
 ment,  (113)

 The  motion  was  adopted,
 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The

 question  is;
 “That  Clause  24,  as  amended,
 stand  part  of  the  Bill.”
 The  motion  was  adopted.

 Clause  24,  as  amended,  was  added  to  the  Bill,
 Clauses  25,  ह.  35  were  added  to  the  Bill.

 Clause  36—(Amendinent  of  Act  1  of
 7944)

 SHRI  G.  M.  BANA'TWALLA  :  Sir,
 I  beg  to  move*:

 Page  36,—
 omit  lines  ॥  to  7  (3)

 SHRI  R.  VENKATARAMAN  :
 Sir,  I  beg  to  move*:

 Page  36,—
 after  line  7,  insert—

 “The  net  proceeds,  in  any  financial
 year  of  the  above  said  duty  on
 Electricity,  except  in  so  far  as  these
 proceeds,  represent  proceeds  attri-
 butable  to  Union  territories  shall
 not  form  part  of  the  Consoldiated
 Fund  of  India  but  shall  be  assigned to  the  States  and  shall  be  distributed
 among  the  States  on  the  basis  of
 collection  from  each  state.”  (29)

 Page  37,  line  :8,—
 Sor  “Five  per  cent.”  substitute

 “Three  per  ceat.”  (39)

 *Moved  with  the  recommendation  of  the  President.



 Page  39,  line  12
 after  “‘ad  valorem’  insert—
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 move  is  to  exempt  both  the  sensitive  items
 of  coal  and  electricity  from  the  purview  of
 this  duty.  It  is  well-known  that  duty  on
 these  items  is  highly  inflationary  in
 char:  and  it  is  the  people  in  general  who “In  respect  of  small  scale  industries

 manufacturing  various  —_  specified
 bl.  odities  exe

 cisable  commoditics  not  elsewhere
 specified,  clearances  up  to  five
 “akhs  of  rupees  shall  be  exempted
 =

 the  total  clearances  for
 i¢  consumption  during  the

 proceeding  financial  year  of  the
 sabove  named  3  did  not  exceed
 fifteen  lakhs  of  rupees.”  (gt)
 Page  37,—
 omit  line  या  and  i2  (47)

 ‘Page  ह:
 -after  line  2  insert—

 ‘and  (ii)  after  clause  (2)  the  follow-
 ing  clause  shall  be  _  inserted,
 namely  :—
 “((d)  hosiery  fabric  and  hosiery
 garments.”  (50)
 ‘Page  36,—
 -after  line  24,  insert—
 “(viiia)  in  Item  No.  26A  in  sub-item
 (2)  to  the  entry  in  the  second
 column,  the  words  “but  not  in-
 cluding  the  manufacture  of  such
 articles  exclusively  from  copper -and  copper-alloy  scrap”  shall  be
 added  at  the  end.’  (73)
 ‘Page  36,—
 after  line  24,  insert—

 ‘(viiia)  in  Item  27,  in  sub-item
 (b)  in  the  second  column  after  the
 words  “form  or  size”?  the  words “but  not  including  such  articles
 manufactured  exclusively  from aluminium  scrap”  shall  be  in- serted.’  (74)

 SHRIMATI  PARVATHI  KRISII- NAN  :  Sir,  I  beg  to  move*:

 Page  37,  line  3r2,--
 Sor  “Five”  substitute  “I
 half  (s9)

 stitute  ‘wo  and  a

 SHRI  G.  M.  BANATWALLA Mr.  Deptyy  Speaker,  Sir,  the  Government
 Proposes  to  levy  duty  on  coal  and  electri-
 city  and  the  amendment  I  have  sought  to

 will  be  suffering  from  this  duty  because
 of  the  inflationary  character  of  the  duty.
 I  strongly  oppose  it  and  therefore  I  have

 d  my  dment.  In  view  of
 fact  that  electricity  is  generated  by  various
 electricity  boards, the  duty  is  on  the  States
 themselves  and  the  duty  is  therefore  not
 good  in  any  respect.  I  humbly  plead  to
 this  House  that  it  is  very  unfortunate
 that'the  Government  has  come  forward
 with  this  duty  on  electrcity  at  a  time  when
 the  States  are  pleading  for  more  _resour~
 ces  at  their  disposal.  This  levy  is  an
 onslaught  on  the  economic  authority  of
 States.  Therefore,  it  must  be  opposed  with
 all  the  power  and  the  vchemence  at  the
 command  of  this  House.  I  am  sure  that
 the  House  will  rise  above  party  considera-
 tions  in  order  to  see  that  the  Government's
 design  to  levy  duty  on  clectricity  which
 amounts  to  a  tax  on  the  States  thereby
 undermining  their  cconomic  authority
 is  opposed.

 Several  States  like  Kerala,  Tamil  Nadu
 and  others  have  opposed  this  particular
 duty.  As  far  as  Kerala  is  concerned,  the
 levy  of  two  paise  duty  on  power  generated
 will  cost  the  Kerala  State  |  Electricity
 Board  Rs.  8  crores,  and  the  Board  is  al-
 ready  in  deficit.  If  the  liability  is  trans
 ferred  to  the  consumers,  the  sufferers  will
 be  the  common  prople  and  the  small
 industrialists.  It  is  only  about  two  years
 back  that  there  has  been  a  revision  of
 electricity  rates  in  Kerala.  Gencrally  it
 is  after  about  five  years  that  the  rates  are
 revised,  This  levy  will  also  hit  the  State
 Plan.

 l,  therefore,  submit  that  both  the  levies
 are  a  severe  blow  to  the  common  pcople.
 In  view  of  the  serious  nature  of  bo
 these  levies,  I  appeal  to  the  Government
 to  reconsider  and  sec  that  coal  and  elec-
 tricity  are  not  brought  within  the  purview
 of  the  mischief  of  duty.  Otherwisc,
 have  to  appeal  to  this  House,  as
 said,  to  rise  above  all  party
 considerations,  to  treat  if  it  as  @
 matter  concerning  the  nation,  the  people
 in  general,  and  to  sce  to  it  that  such  a
 duty  is  not  tolerated.  If  the  Government
 docs  not  sce  reason,  I  am  sure  the  House
 will  certainly  perform  its  national  duty.

 MR.  DEPUTY-SPEAKIiR_:  B  fore
 I  call  the  hon.  Member,  Mr.  Venkatara-
 man,  I  would  ask  Mrs.  Parvathi  Krishnan
 to  move  her  Amendment  No,  57.  Ace
 you  moving  ?

 *Moved  with  the  recommendation  of  the  President.



 ‘103,  Finance  Bill,  7978

 SHRIMATI  PARVATHI  KRISHN- AN  :  Yes.  I  beg  to  move*  ४

 Page  36,—
 omit  lines  6  and  7.  (57)
 SHRI  R.  VENKATARAMAN  :  I

 fully  endorse  the  cloquent  appeal  made
 by  my  esteemed  friend,  Mr.  Banatwalla.

 Electricity  is  really  a  source  of  revenue for  the  States,  and  if  it  is  taxed  by  the Centre  on  the  specious  plea  that  it  is  a  tax on  production,—I  still  feel  that  it  cgn  be
 Saari  “Fe

 in  court—it  will  lead  to  the
 State  lectricity  Boards  becoming  more
 and  more  anaemic.  The  Finance  Minister will  remember  that  the  Commi
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 My  amendment  is  in of  the  goods  not
 spe  cifted  elsewhere.  "The ८ rate  is  a  very  stiff  one  and  this  will  lead to  spiralling  of  prices.  After  all,  they

 first  levied  1%  and  next  year  Mr.  Patel raised  it  to  2%.  Well,  he  can  raise  it  to-
 3%,  but  why  should’  be  jump  to  5% all  of  a  sudden  ?  If  you  want  some
 revenue,  a  better  way  would  be  to  raise. it  by  steps  and  stages  rather  than  make a  big  jump.

 The  next  amendment  I  am  moving  is
 No.  3  which  is  in  respect  of  small  scale:
 industries.  There  are  two  kinds  of  con-
 cessions  which  he  has  given,  according. to  his

 00५86  speech.  In  respect  of  certain
 small  scale  industries  he  has  said  that
 clearance  up:  to  Rs.  go  lakhs  will  be

 which  went  into  the
 works

 of  the  State
 Electricity  Boards  regarded  this  as  a
 revenue  accruing  to  the  Electricity  Boards
 and  that  it  should  go  to  them
 to  make  up  at  the  first  stage  six  per  cent of  the  capital-at-charge  and  nine  per cent  at  the  later  stage.  If  the  Finance
 Minister  is  not  able  tv  acce

 gt
 the  amend- ment  that  the  levy  should  be  completely

 removed,  then  I  would  suggest  that  the
 amount  may  be  made  divisible  among the  States.  Let  it  go  to  the  States.

 One  of  the  points  which  the  Finance
 Minister  made  in  his  reply  was  that  the
 State  Electricity  Boards  were  not  strong
 enough  to  levy  an  appropriate  charge  on
 electricity,  that  they  were  shirking  their
 responsibility  to  levy  the  charges  for
 electricity  which  was  legitimate.  If  that is  so,  let  the  Centre  take  the  odium  or  the
 onerous  responsibility,  let  them  collect
 the  tax  and  then  divide  it  among  the
 States  in  accordance  with  the  rule  of
 colicction.  This  is  my  first  amendment, No.  36.

 SHRI  M.  KALYANASUNDARAM
 (Tiruchirapalli)  :  Do  you  want  the
 Central  Government  to  send  the  army to  collect  ?

 SHRI  R.  VENKATARAMAN  :  At  the
 moment  they  are  going  to  collect  from
 the  Electricity  Boards.  You  do  not
 require  an  army  to  collect  from  the
 Electricity  Boards.  You  will  have  to
 send  an  army  to  collect  from  the  con-
 sumcrs  :  I  can  understand  that.  But  this
 will  be  collected  from  the  Electricity Boards  and  the  Electricity  Boards  are
 dependent  on  the  Central  Government
 for  everything.  Now,  my  point  really is  that  it  must  be  regarded  as  a  devisable
 resource  and  made  available  to  the
 States.

 pt,  and  in  respect  of  certain  other small  scale  industries,  he  has  said. that  the  first  clearance  up  to Rs.  5  lakhs,  if  the  total  clearance for  home  consumption  is  less  than  Rs.  75 lakhs,  will  be  cligible  for  exemption, My  plea  to  him  is  to  make  this  uniform.
 Either  you  may  say  that  the  first  5  lakhs in  respect  of  clearance  up  to  Rs.  45  lakhs for  home  consumption,  whether  it  be
 specific  excise  goods  or  goods  not  else-
 where  specificd  or  you  put  everything: together  and  say  in  respect  Of  clearance
 up  to  Rs.  30  lakhs  there  will  be  no  duty, I  am  only  asking  for  uniformity  in  this.
 Supposing  in  certain  cases  you  say  that
 clearance  up  to  Rs.  5  lakhs  will  be  exempt in  case  the  clearance  is  less  than  45  for
 home  exemption,  the  difference  is,  if  an
 industry  is  able  to  export  Rs.  5  lakhs
 and  if  its  home  clearance  is  a  less  than
 Rs.  15  lakhs,  it  will  become  cligible  to
 claim  deduction  up  to  Rs.  5  lakhs.  I
 think  this  is  more  in  tune  with  the  Go-
 vernment's  policy  of  encouraging  exports
 by  small  scale  industries  which  we  want-—
 increase  exports  and  take  the  benefit
 of  it.  Therefore,  in  my  amendment
 No,  3:  I  have  said  that  in  respect  of  small
 scale  industries  manufacturing  various
 specified  excisable  commodities  and
 commodities  not  elsewhere  speci  fied— for  both  these  things—clearance  up  to
 Rs.  5  lakhs  should  be  exempt  provided
 that  the  total  clearance  for  home  con-
 sumption  docs  not  excecd  75  lakhs.  I
 hope  he  will  find  it  psossible  to  accept
 this  amendment.

 Then,  I  have  suggested  omitting  certain
 lines,  I  would  like  to  bring  to  the  atten-
 tion  of  the  Finance  Minister  the  great
 hardship  suffered  by  the  small  scale  in-
 dustries,  When  shects,  circles  etc,  are
 made  out  of  virgin  metal,  a  heavy  excise
 duty  is  levied.  Then,  when  out

 A
 the

 clippings  and  scrap  which  fall  out
 of  the  first  manufacture  and  out
 of  the  used  utensils,  pots  and  pans,

 President. *Moved  with  the  r  dation  of  the  Pr
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 they  make  sheets  and  ciscles,  second
 excise  duty  is  levied  at  the  same  rate  at
 which  excise  is  levied  on  virgin  metal.
 Now,  this  causes

 a  great  deal
 muse  people

 4o  the  small  acale  beca
 Duy  ail  the  old  utensils etc  from  the  public, ancit  them  and  make  them  into  sheets
 and  circles  and  then  give  them  to  the  small
 -artisans  for  the  purpose  of  making  pots and  pans  for  domestic  use.  The  same
 thing  is  in  respect  of  aluminium.  Item
 264  deals  with  copper  and  brass  parti- -cularly.  Item  27  deals  with  aluminium

 -and  this.is  subject  to.a  second  excise  duty at  the  same
 Pied

 fate  as  that  levied  on
 virgin  metal.  ercfore,  I  want  him
 to  consider  this.  And  even  though,  I
 do  not  know  whether  be  -would  be  able
 to  accept  it,  at  least  ifthe  says  that  he
 will  have  it  examined,  ‘it  will  go  a

 long
 yey.

 to  help  the  development  of  smal!
 scale  industries.

 SHRIMATI  PARVATHI  KRISHNAN:
 प्र  would  like  to  speak  specially  on  my ‘amendment  No.  ‘57  I  am  totally  opposed to  this  excise  duty  that  is  being  sought to  be  levied  on  electricity.  The  Finance
 Minister,  in  his  reply,  tried  to  make  a
 woint  that  since  the  present  electricity
 ‘undertakings  and  seon  themselves  are
 working  at  a  loss  and  working  inefficiently -and  so  on,  he  argued  as  though  he  is
 through  ‘this  levy  going  to  set  that  right.
 Recently,  in  my  State,  you  ‘have  scen

 ~what  a  disturbance  there’has  been  because
 of  the  discontent  among  the  agriculturists.
 ‘They  are  being  asked  to  pay  a  very  high rate  and  on  the  other  hand,  they  are
 asking  for  a  downward  revision  of  the  rate
 that  is  béing  charged  ‘there.  The  Finance
 Minister  will,  of  course,  say  this  and  that
 and  then  he  will  try  to  get  away  with
 it  by  saying  that  he  is  exempting  those
 agriculturists.  He  tried  to  make  a  point that  his  budget  is  agricuilture-oriented.

 When  I  said,  it  is  not  a  peoples’  oriented
 ‘budget,  he  tried  to  be  very  a lemagogic  about
 the  whole  thing.  But  actually,  this  duty that  he  is  secking  to  levy.  as  I  pointed out  when  T  spoke  ‘in  the  first  reading,  is
 going  to  affect  the  working  of  the  electricity
 undertakings  ;  and  is  going  to  affect  the
 production  also.  After  all,  |  whatever
 may  be  his  debating  dymnastics  here, the  real  thing  is  that  it  is  going  to  come ‘on  the  consumers,  Therefore,  I  oppose this  levy,  and  that  is  why,  T  have  moved
 my  amendment.

 I  support  Shri  Venkataraman’s  amend-
 ment  on  hosiery  and  the  amendment that  he  has  moved  about  the  ‘brass  vessels
 manufacture  and  to  which  I  have  already referred.  He  has  already  said  that  he is  considering  hosiery,  I  would  ask  him
 ‘to  consider  this  along  with  that.  I  am
 glad  that  ‘he  gave  an  assurance  about

 “hosiery  while  speaking  in  reply  on  the
 Finance  Bill.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  I  will  now
 ae

 amendment  No.  g  of  Shri  G.M,
 Ha

 twalla  to  vote.  Now,  the  question

 Page  96,—
 Omit  lines  1  to  7  (3)
 The  Lok  Sabha  divided  :

 Division  No.  2)
 AYES

 Arunachalam,  Shri  M.
 Banatwalla,  Shri  G.M.
 Barman,  Shri  Palas
 Barua,  Shri  Bedabrata
 Bhagat  Ram,  Shri
 Bhattacharyya,  Shri  Shyamaprasanna
 Dhondge,  Shri  Kesha
 Gomango,  Shri  Giridhar
 Gotkhinde,  Shri  Annasaheb
 Joarder,  Shri  Dinesh
 Kalyanasundaram,  Shri  M.
 Krishnan,  Shrimati  Parvathi
 Lakkappa,  Shri  K.
 Lakshminarayanan,  Shri  M.R.
 Mukherjee,  Shri  Samar
 Nair,  Shri  M.N.  Govindan
 Patil,  Shri  Balasaheb  Vikhe
 Pradhani,  Shri  Ks
 Raju,  Shri  P.V.G.
 Rao,  Shri  M.  Satyanarayan
 Reddy,  Shri  8.7२.
 Sathe,  Shri  Vasant
 Shanker  Dev,  Shri
 Stephen,  Shri  C.M.
 Tirkey,  Shri  Pius
 Venkataraman,  Shri  R.

 [sss  bre

 Noes
 Agrawal,  Shri  Satish
 Barakataki,  Shrimati  Renuka  Devi
 Borole,  Shri  Yashwant
 Chaudhary,  Shri  Motibhai  R.
 ‘Chauhan,  Shri  Nawab  Singh
 Chavda,  Shri  K.S.
 Das,  Shri  S.S.
 Dave,  Shri  Anant
 Dhurve,  Shri  Shyamlal
 Digvijoy  Narain  Singh,  Shri
 Durga  Chand,  Shri
 Gulshan,  Shri  Dhanna  Singh
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 Hazari,  Shri  Ram  Sewak
 Jain,  Shri  Kacharulal  Hemraj
 Krishan  Kant,  Shri
 Kureel,  Shri  R.L.
 Lyngdoh,  Shri  Hopingstone
 Machhand,  Shri  Raghubir  Singh
 Mandal,  Shri  B.P.
 Mehta,  Shri  Prasannbhai
 Miri,  Shri  Govind  Ram
 Mishra,  Shri  Shyamnandan
 Mrityunjay  Prasad,  Shri
 Nahata,  Shri  Amrit
 Nathwani,  Shri  Narendra  P.
 Paraste,  Shri  Dalpat  Singh
 Paswan,  Shri  Ram  Vilas
 Patel,  Shri  Dharmasinhbhai
 Patel,  Shri  H.M.
 Pati!,  Shri  5.0.
 Ramjiwan  Singh,  Shri
 Rathor,  Dr.  Bhagwan  Dass
 Rodrigues,  Shri  Rudolph
 Satapathy,  Shri  Devendra
 Sharma,  Shri  Yagya  Datt
 Shrikrishna  Singh,  Shri
 Singh,  Dr.  B.N.
 Sinha,  Shri  H.L.P.
 Surendra  Bikram,  Shri
 Swamy,  Dr.  Subramaniam
 Tej  Pratap  Singh,  Shri
 Tohra,  Shri  (3.5.
 Varma,  Shri  Ravindra
 Verma,  Shri  R.L.P.
 Verma,  Shri  Sukhdco  Prasad
 Yadav,  Shri  Hukmdeo  Narain

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The  result®
 of  the  division  is  :

 Ayes  26  ;  Noes  46.

 The  motion  was  negalived.

 APRIL  29,  978  Finance  Bill,  8738  768

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  I  willnow
 put  the  amendments  of.  Shri:  R..  Venkata-
 raman  to  vote.

 Amendment  Nos  29,  0, and  74  Ware  8
 Put  “a  73 Negatived.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  wilt
 now  put  the  amendments  of  Shrimati
 Parvathi  Krishnan  to  vote.

 Amendment  Nos.  &  Were
 Put  and  Nopetived.

 ad

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Now, the  question  is  :

 “That  clause  96  stand  part  of  the
 Bill.”

 The  motion  was  adopted.
 Clause  36  was  added  to  the  Bill.

 Clause  37—(Special  duties  af  excise.)

 SHRI  R.  VENKATARAMAN :  I  beg. to  movef  :

 Page  37,—

 Omit  lines  rg  to  18(48)

 SHRIMATI  PARVATHI  KRISH-
 NAN  :  I  beg  to  movef:.

 Page  37,  line  38,—

 Sor  “five”  substitute  “two  and  a  half"(6r)

 SHRI  R.  VENKATARAMAN  :  AI-
 ready  there  is  a  specified  excise  duty
 varying  anything  from  roo  to  420  per cent  in  the  Excise  Manual  and  over  and
 above  that,  without  examining  the  re-
 lative  capacity  of  various  items  to  bear
 the  tax  the  Finance  Minister  has  suggested an  inerease  of  5%——1/20th  on  that.

 *The  following  Members  also  recorded  their  votes  :
 AYES  :  Shri  G.  Mallikarjuna  Rao
 Noes  :  Sarvashri  Morarji  Desai,  Larang  Sai,  Karia  Munda.  Zulfi

 Vinayak  Prasad  Yadav,  Vinodbhai  B.  Sheth,  Chaudhary  Malte  Singh:
 Ramapati  Singh,  R.P.  Sarangi,  T.S.  Negi  and  Pabitra  Mohan  Pradhan..

 tMoved  with  the  recommendation  of  the  President.
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 The  Jha  Committee  said  that  most
 often  the  Finance  Ministers  have  been
 compelled  by  budgetary  necessities  to
 impose  taxes  without!  ining  wheth
 the  commodity  could  bear  the  tax  or  not.

 A  very  senior  and  seasoned  Finance
 Secretary  like  the  Finance  Minister  now
 should  know  that  as  far  as  these  items  are
 concerned,  many  of  them  cannot
 any  additional  duty.  Already  they  are
 subject  to  very  heavy  duties,  yet  he  is
 raising  the  duty  by  another  5%  just across  the  board  without  consideration  of
 the  capacity  of  thu.  “ns  to  bear  the  tax.
 While  the  existing  du..es  themselves  arc
 high  and  need  a  fresh  examination,  it  is
 totally  inappropriate  that  we  should  now
 increase  the  tax  by  5%  on  that.  I  move
 amendment  No.  48

 SHRIMATI  PARVATHI  KRISH-
 NAN  :  I  have  already  spoken  on  this
 when  I  was  speaking  on  the  first  reading.
 Basically  and  as  a  matter  of

 principle
 I

 ose  this  increase  in  the  allocation  for
 indi irect  taxation  which  this  Budget  is
 representing.  I  point  out  that  such  steep increase  in  indirect  taxation  is  definitely
 going  to  have  its  reaction  on  prices  and
 there  will  in  flationary  pressure.
 Therefore,  I  have  suggested  that  since
 Government  does  need  resources  for  plan, the  increase  should  not  be  more  than  half
 apercent.  This,  in  a  sense,  is  my  amend-
 —

 I  hope  the  Minister  will  accept that.

 SHRI  H.  M.  PATEL:  I  am  sorry, I  cannot  accept  these  because  that  would
 mean  my  giving  up  the  revenue  which  I
 desire.  As  I  said  at  that  time  that  this
 excise  duty,  this  particular  one,  has  been
 levied  frankly  as  a  revenue  measure.
 This  is  what  I  said  in  my  Budget  speech. In  view  of  the  paramount  need  for  mobi-
 lising  resources  for  development  without
 creating  fresh  distortions  in  the  tax  struc-
 ture,  I  propose  to  levy  a  special  duty@
 r/2oth  of  the  basic  excise  duties  presently collected  on  each  item,  which  is  also
 excluding  the  various  other  things.

 Therefore,  by  raising  this,  I  am  not
 creating  any  fresh  distortion.  I  do  not
 apprehend,  as  my  friends  opposite  appre-
 hend,  much  effect  on  price,  I  hope  they will  concede  this  much  that  we  are  as
 anxious  as  they  are  that  the  prices  do
 not  rise.  It  is  a  question  of  assessment.
 Assessment  is  beimg  made  and  the  view
 that  we  take  is  that  it  will  not  happen.

 व  hope  that  with  their  co-operation  we shall  ensure  that.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  I  shall
 now  put  amendments  of  Shri  R.  Venkata-
 raman  and  Shrimati  Parvathi  Krishnan  to
 the  vote  of  the  House.

 Amendment  Nos.  48  and  67  were
 put  and  negatived.

 MR,  DEPUTY  SPEAKER  :  I  shalt
 put  Clause  37  to  the  vote  of  the  House.

 The  question  is  :

 “That  clause  37  stand  part  of  the
 The  motion  was  adopted.

 Clause  37  was  added  to  the  Bill.

 Cla:  38—(Disconti  of  Sait  duty).

 SHRI  R.  VENKATARAMAN :  I  beg
 to  move*:

 Bi

 Page  37,  line  35,—
 omit  “For  the  year  beginning  on  the

 ist  day  of  April,  1978,"  (33)

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  -  :  Shri
 Gattani  is  not  here.

 SHRI  PABITRA  MOHAN  PRA-
 DHAN  (Deogarh)  :  I  am  not  moving.

 SHRI  R.  VENKATARAMAN  :  Every
 year  the  levy  of  salt  duty  is  discontinued
 by  a  section  in  the  Finance  Act.  Salt
 Duty  is  one  which  has  become  something
 like  a  sacred  thing  to  India.  The  Freedom
 Movement  itself  was  started  with  Salt
 satyagraha.  There  is  no  reason  why  you
 should  discontinue  it  from  year  to  year.

 My  suggestion  is  make  it  permanent.
 If  you  remove  the  words—“For  the  year
 beginning  on  the  rst  day  of  April,  79797
 then  the  Clause  will  read—

 “No  duty  under  the  Central  Excises
 Act  or  the  Customs  Tariff  Act  shall  be
 levied  in  respect  of  salt  manufactured
 in,  or  imported  into,  India.”

 There  is  no  reason  why  we  should
 go  on  every  year  suspending  the  provision in  respect  of  salt.  Every  year  this  is
 being  done.  This  has  become  part  of
 our  national  life.  I  don’t  think  any
 Finance  Minister  on  this  side  or  that  side
 or  any  side  will  have  the  courage  to  come
 and  levy  salt  duty  in  this  country.
 Therefore,  let  Mr.  Patel  get  the  credit  for
 having  removed  salt  Duty  altogether
 from  the  Excise  Manual.

 *Moved  with  the  recommendation  of  the  President.
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 SHRI.  M.  PATEL  :  I  really  a;
 >  ge with  my  hon.  friend  that  this  could  be

 maanaged  differently  but  it  has  not  been
 so  managed,  The  ep  of  the
 amendment  which  he  proposes  will
 also  not  achieve  the  objective  tl Rat  he  has
 in  mind  because  in  the  statute  there  is
 &  provision  which  says  that  ‘duty  as
 announced  annually’  and  until  these
 words  are  removed  it  cannot  be  donc.
 The  required  objective  can  be  achieved

 having  nil  rate  of  duty  against  item
 lo.  §  Of  the  Central  Excise  Tariff.  I  will

 have  to  carry  that  out.  That  I  am  not
 moving  now.  I  don’t  think  I  can  do  it
 now,  I  will  keep  it  in  mind  next  time.

 SHRI  R.  VENKATARAMAN  :  Is
 it  not  possible  for  the  Minister  to  ad-
 bape  paola

 reduce  it  and  say  that  it
 is  nil

 SHRIH.  M.  PATEL  :  If  it  is  possible 40  do  it,  certainly  I  will  do  it.  But  it
 serves  no  we  and  so,  as  I  said,  we
 will  do  it  next  time.  But  it  serves  no
 purpose  at  present.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  I  suppoac
 you  are  not  pressing  the  amendment,
 Mr.  Venkataraman.

 SHRI  R.  VENKATARAMAN  :  I
 ‘am  not  pressing.  I  wish  to  withdraw
 it.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Has  he
 the  leave  of  the  House  to  withdraw  his
 amendment  ?

 SOME  HON.  MEMBERS  :  Yves.

 Amendment  No.  33  was  by  leave  withdrawn,

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  I  will
 mow  put  Clause  48  to  vote.

 The  question  is  :
 **That  Clause  38  stand  part  of  the
 Bill.”

 The  motion  was  adopted.
 Clause  38  was  added  to  the  Bill.

 Clause  39—-(  Amendment  of  Act  6  of  i898)

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Now
 ‘we  move  to  Clause  39.  Mr.  Banatwalla,
 you  have  two  amendments.

 "APRIL  99,  078  Finance  Bilt,  t9t0  ma

 SHRI  G.  M.  BANATWALLA  :  2  beg to  move®  ;

 Page  39  line  5,—

 cial  07
 Paisc.””  substitute  ‘‘5  paise.’*

 ry
 Page  g9,  line  :2,—

 Sor  ‘20  paise:’”  substitute  5  paise  :’*(5)

 Sir,  this  Clause  39  in  the  Finance  Bill
 a  with  the  postal  rates.  In  the  case of  Registered  Newspapers  Pp
 Position  is  that  registered  newspapers with  a  weight  not  exceeding  00  grammes
 require  the  postal  stamp  of  5  paise.  The
 Government  has  brought  forward  an
 amendment  and  that  is  See  the  registered
 newspapers  having  a  weight  not  exceeding 30

 prammes
 would  require  2  pagise  stamp and  that  in  respect  of  weigh  exceeding  5० grammes  but  not  exceeding  700  grammes

 they  would  require  5  paise.  The  object is
 quits

 laudable.  However,  as  you  go further  in  the  Table,  you  will  find  that the  present  position  is  that  in  the  case  of
 registered  newspapers  for  8  weight  ex-
 ceeding  100°  grammes  and  not  exceeding 250  grammes  the  postal  rate  is  ro

 prize. In  the  present  Bill  this  postal  rate  is  being changed  and  we  are  told  that  upto  100°
 grammes  the  postal  rate  will  be  5  paise
 a  for  every  additional  r00  grammes  or

 ri  hi  f  ding  300 it  will  be  ro  paise.  Now,  Sir,  f  oppose this  increase  in  postal  rates  for  registered
 newspapers.

 To  put  it  in  a  simple  language,  the
 Position  is  that  in  the  case  of  registered

 jpape  ighing  250  gr:  for,
 example,  according  to  the  present  position the  postal  stamp  required  is  only  70  paise. But,  for  the  same  article,  according  to
 the  present  Finance  Bill  the  postal  stamp
 required  will  be  25  paise.  That  is  for
 the  same  article  for  which  originally  the
 stamp  required  was  ro  paise.  From  ro
 Paise  to  25  paise  rise  is  rather  unfortunate
 specially  as  it  hits  the  newspapers-—
 registered  newspapers—about  which  I
 have  already  made  claborate  submissions
 and  I  would  not  repeat  them.

 This  particular  amendment  which  I
 have  proposed,  I  hope,  the  Government
 will  consider  kindly.

 SHRI  H.  M.  PATEL:  It  is  not  ac-
 ceptable  to  me;  nor  is  there  anything  to  be
 argucd  on  this  point.

 *Moved  with  the  recommendation  of  the  President.
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  I  shall ‘now  put  the  gmendments  4  and  5  to  the wote  of  the  House.
 Amendments  Nos.  4  and  5  were  put  and

 nagatived.
 MR,  DEPUTY-SPEAKER  :  Now, T  shall  put  clause  39.
 The  question  is:

 “That  Clause  stand  part  of  the
 Bill’,  ad

 .
 The  motion  was  adopted.
 Clause  39  was  added  to  the  Bill.

 Clause  g0—(Amendment  of  Act  38  of  974)
 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  There  are

 Government  amendments  to  this  Clause.
 on  Patel  Do  you  want  to  speak  on
 them?

 SHRI  H.  M.  PATEL  :  No,  Sir.
 Amendments  made*

 Page  39,—
 Jor  line  18,  substitute—

 ““(a)  in  section  4,—
 (A)  in  sub-section  (2?  (114),

 Page  39,—
 after  line  29,  insert—

 *(B)  in  sub-section  (3),—
 (a)  in  clause  (a),  for  the  rtion

 beginning  with  the  wo  ay  ‘in
 a  case  where  the  Income-tax
 Officer’?  and  ending  with  the
 words  and  figures  ‘‘section  272  of
 that  Act’’,  the  following  shall  be
 substituted,  namely  :—

 “In  a  case  where  a  statement  is  sent
 by  the  person  under  clause  (a) of  sub-section  (@)  of  section  209A of  the  Income-tax  Act  in  the
 financial  year  immediately
 preceding  that  assessment  year or  where  the  Income-tax  Officer
 has  made  an  order  under  sub-
 section  (r)  or  sub-section  (3) ofsection  (210  of  that  Act  requiring the  person  to  pay  advance
 tax  during  the  financial  year
 immediately  preceding  that
 assessment  year  and  the  person has  not  sent  anestimate  under
 section  209A  or,  as  the  case  may
 be,  section  212  of  that  Act’’;

 (2)  in  clause  (b),  for  the  words, brackets,  figures  and  letter
 “sub-sec tio!  q@)  or  b-se:
 (2)  or  sub-section  (3)  or  sub-

 section  gt
 of  section  are”,  the

 words,  figures  and  letter  “‘section
 209A  or  section  gra’  shall  be
 substituted;

 (b)  in  section  5,  in  clause  (8),  for the  word  and  fr
 2i4”,  the  words,  figures,  brackets
 and  letter  “section  ब्रा  or  sub-
 section  @

 of  section  209A" shall  be  substituted ;*  (115)
 Page  39,  line  30,—

 for  “‘(b)"",  substitute  ‘‘(c)’?  16
 (Shri.  HLM.  Patel)

 a”  a8)

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The
 question  is  :

 “That  Clause
 ‘ti

 as  amended,  stand
 part  of  the  Bill’’.
 The  motion  was  adopted.
 Clause  40  as  amended  was  added  to

 the  Bil (7  / /
 The  Schedule,  Clause  Ty  the  Enacting  Formula

 and  the  Title  were  added  to  the  Bill.

 SHRI  H.  M.  PATEL  :  Sir,  I  move  :
 “That  the  Bill  as  amended,  be

 passed’.
 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Motion

 moved  :
 “That  the  Bill,  as  amended,  be

 passed”’,
 Shri  Stephen.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN  (Idukki)  :
 Mr.  Deputy-Speaker,  we  are  at  the  end  of
 the  journey  as  far  as  budgetary debates  are  concerned.

 The  Finance  Minister  took  satisfaction
 rom  the  fact  that  this  budget  generated  a

 lot  of  interest  in  the  course  of  the  last  two
 months  during  which  period  the  budget
 was  under  discussion.

 It  is  true  that  the  budget  generated  a
 lot  of  interest.  But,  in  what  direction
 this  is  the  only  question.  In  my  ry,
 there  is  no  other  budget  which  had  the
 distinction  of  being  adversely  com-
 mented  upon  and  reacted  against  from  one
 aspect  or  the  other,  by  one  section  of  the
 population  or  the  other.

 *Amendments  Nos,  ‘Tdy  TS  and  76
 of  the  President.

 moved  and  made  with  the  recommendation
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 35°47  brs.

 (Mr.  Spzaxer  in  the  Chair]
 There  is  no  aspect  of  this  budget  about

 which  the  nation  at  large  and  the  diffe-
 rent  sections  of  the  people  at  large  said
 this  is  good,  welldone,  go  ahead.  No—not
 one  part  of  it.  Every  section  of  the  popu- lation  had  something  bad  to  say  about
 one  part  of  the  budget  or  the  other.  There
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 from  that  date.  solitit
 to  them.  This  is  what  is  being  done.

 is  one  aspect  of  it  which  I  want  to
 when  I  say  I  am  opposing  this.  That  is
 ‘us,  The  Fi  Misi  initiated
 last  year,  a  new  process  of  undoing  certain
 things  which  were  done  and  ensuring  that
 interests  of  certain  classes  of  people  would
 be  completely  protected.  He  has  taken
 those  aspects  still  further.  There  was  a
 new  innovation  injected  into  the  last  budget
 where  under  the  industrial  houses  were
 told  that  if  they  go  into  rural  areas  and
 undertake  certain  development  works
 on  thier  own,  then  they  will  get  exemp-
 tion,  that  is  to  say,  the  exchequer’s  paying
 out  undet  the  guise  of  rural  development
 to  the  industria]  houses  for  acquiring  assets

 He
 a

 now  taken in  the  r  areas.
 one  step  further  in  this  budget.
 In  the  last  Budgetary  proposal  the
 Industrial  houses  could  acquire  assets  in
 the  name  of  rural  development  and  for  the
 money  spent  on  that  exemption  was
 granted.  Now  a  new  dangerous  innova-
 tion  is  injected  into  here  viz.,  they  need
 not  go  and  start  the  development  work, there  may  be  some  organisations,  which
 may  have  some  schemes,  the  so  called
 approved  schemes,  so  to  say  and  if  they are  going  to  donate  for  that,  that  donation
 amount  will  stand  protected.  You  are
 opening  up  the  flood  gates  for  corruption
 and  behind  the  door  dealings.  Phoney
 Institutions  will  be  coming  up.  The  ap-

 provals  would  be  forthcoming.  There
 is  no  guarantee  that  the  so  called  develop- ment  sch  wil  imp  ied  and  m
 the  name  of  implementing  the  develop- ment  schemes,  money  can  be  given  by
 industrial  houses  to  these  organisations,
 They  say:  these  organisations  will  be  in
 force  only  for  three  years.  May  I  ask  one
 thing  ?
 permanent  character  totally  devoted  to
 the  420

 a
 oma

 of  rural  areas,  pursuing
 a  rural  devel  it  progr  why this  three  yan?  It  is  so  clear  that  it  is
 only  for  a  evanescent  purpose  that  this
 is  being  introduced.

 Then  again,  the  Capital  Gains  Tax  and
 it  was  commented  in  such  detail  by  the Wanchoo  Committee  and  certain  provi-
 sions  were  enacted  in  the  Act  and  the
 whole  thing  was  undone  in  the  last
 year.  Now  he  has  taken  particular  care
 that  if  there  is  a  dispute  and  the  compen: tion  is  to  be  given  and  if  the  compensation
 is  decided  the  Tribunal  or  the  Court, then  the  period  of  reinvestment  will  begin

 If  these  organisations  were  of

 should  be  done  and  this  was  incorporated. By  one  stroke  of  the
 Peo

 this  is  now  sought to  be  taken  away.  ८  Hindu  Undivided
 Family  has  been  identified  as  an  area where  the  evasion  has  taken  place.  The
 loopholes  of  the  are  now  reopened. Here  is  another  tremendously  bad  inno-
 vation  being  brought  in.  Ifyou  are  buying a  share,  you  have  your  money,  you  have
 your  income  and  if  you  put  that  income to  purchase  a  new  share,  that  income  will
 be  exempted,  By  Laie

 Poe
 share,  you are  acquiring  an  asset.  erely  because

 you  buy  a  re  that  is  exempted.  An
 entirely  unheard  of  innovation  is  brought in—for  whose  purpose,  I  do  not  know.  If
 you  are  acquirring  a  capital  asset  incase
 that  is  for  the  purpose  of  a  new  company, then  you  have  got  the  exemption.  But  if  it is  for  the  purpose  of  self-employment  to
 start  a  new  in  dustry,  the  protection  clauses
 will  not  apply.  Supposing  I  am  un-
 employed  and  I  put  my  Rs.  10,000  and
 start  a  new  industry  and  if  industrial  in-
 vestment  is  the  purpose,  why  not  give me  the  protection?  That  one  will  not
 get.  You  must  put  your  money  in  a  cor-
 porate  sector  and  for  that  money  protec- tion  is  given.  I  am  asking,  for  whose
 interest  it  is  being  given?  The  purpose  is
 clearly  to  safeguard  certain  interests and  certain  companics  and  certain  capital floatations  you  have  in  view  and  for  that
 the  whole  emphasis  is  now  being  given. This  is  the  second  aspect  of  it.

 The  third  aspect  is  the  most  dangerous one  viz.,  electricity  and  advertisement.  I
 am  speaking  about  their  implications  on
 the  Centre-State  relationship.  Strains
 will  be  built  up.  Every  State  Governj ment  came  and  represented  to  the  Govern-
 ment.  Please  take  your  hands  _  off.
 This  is  an  arca  whcre  we  can  raise  our
 revenue  by  sales  tax  under  the  Consti-
 tution.  If  you_  impose  excise  on  it,  to
 that  extent,  our  effort  will  be  limited.  For
 Heaven’s  sake,  do  not  do  it.  But  the
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 Finance  Minister  would  not  listen  to  that  well.  Let  him  sleep  in  complete  come
 unanimous  pica  from  the  States.  Ad;
 tisement  is  an  area  where,  as  ह... अ

 oe by  Shri  Venkataraman,  the  State  me
 ments  can  raise  revenue.  If  it  is  coming as  a  tax  you  will  have  to  pay  it  back.
 So,  you  do  not  bring  it  as  a  tax,  but  you
 say  it  will  not  be  treated  as  expenditure and  you  convert  in  into  anincome.  If  itis
 a  plain  tax,  it  should  have  gone  to
 the  States.  By  calling  it  income-tax  you have  put  it  in  your  pocket  and  you  are
 denying  the  States  thcir  rights.  This
 is  the  most  dangerous  thing  that  has  been
 initiated  under  this  process,  apart  from
 the  Draconian  aspect  of  it.  Having  done
 all  this,  protecting  persons  who  deserve  no
 protection,  straining  Centre-State  rela-
 tions  etc.,  You  are  putting  the  heaviest
 burden  on  the  common  man  by  the  most
 Draconian  method  of  imposition  of  excise
 duty  of  5%  on  items  which  are  falli
 under  item  68.  Something  was  aarted 2  years  back  1%.  Last  year  you  raised
 it  to  2%.  Now  you  have  raised  it  to

 o..  So,  merrily  it  goes  on.  The  ex-
 periment  is  fine.  The  fruits  are  sweet.
 You  are  going  further  and  further  about
 it.  This  is  the  most  Draconian  method
 of  imposition  on  the  common  man.

 Then,  fifthly,  whatever  asscts  you  have,
 you  are  now  frittering  away.  Gold  has
 been  spoken  about.  I  do  not  want  to  go into  it  in  great  detail.  What  ever  gold
 you  have,  you  are  going  to  sell.  You
 say,  there  is  nothing  wrong  about  it.  I
 do  not  know  whether  this  gold  is  going  to
 be  replenished  again.  You  are  going to  import  gold  not  for  bringing  down  the
 price  further  but  for  manufacturing Ornaments  and  sending  them  _  back.
 Therefore,  it  is  not  going  into  circulation.
 If  it  is  going  into  circulation  the  question will  arise  as  to  at  what  price  you  will  sell
 it  here.  Itis  not  going  to  bring  down  the
 price.  You  are  thus  fruittering  away  the
 foreign  exchange  over  certain  things  which are  not  essential  for  the  nation.  In  non-
 essential  areas,  foreign  exchange  is
 being  frittered  away,  Whatever  gold  you have,  you  are  going  to  fritter  away. On  the  one  hand,  you  are  taking further  steps  and  further  steps  in  contra- vention  and  in  destruction  of  what  was built  up  in  line  with  the  recommendations of  the  Wanchoo  Commission.  Year
 after  year,  one  step  after  another,  you are  finishing  away  whatever  structure was  built.  Secondly,  new  _  innovations are  being  injected  into  it,  like  building up  share  capital  at  the  cost  of  the  ex-
 chequer.  You  can  as  well  buy  the  shares
 rathcr  than  allowing  the  building  of
 share-capital  for  the  investors  at  the
 cost  of  the  exchequer.  Centre-State  rela- tions  being  strained  is  the  most  dismal
 aspect  of  it.

 The  Finance  Minister  says,  the  prices have  stabilised.  Let  him  live  in  his  at-
 phere  of  compl  y-  I  wish  him

 pli aA  cy.  This  is  not  a  matter  about which  there  is  need  for
 tz

 ument.  It  is for  the  common  man  in  the  street  who.
 geesto  the  market  to  say  whether  prices. have  gone  up  or  not.  The  common  man who  gocs  to  buy  pulses,  vegetable  oil  and common  articles  has  got  his  own  version to  say  whether  prices  have  gone  up  or  not. Let  the  Finance  Minister  look  round  and see  why  there  is  so  such  unrest  in  the
 country  and  why  a  new  awakening  is-
 coming  in  this  country  in  areas  where
 you  did  not  expect,  why  there  is  restiveness
 among  the  working  class,  among  the  com- mon  man  and  in  the  rural  areas.  There
 must  be  reasons  for  it.  No  body  is  moti-
 vating  it.  The  reason  is  economical. This  is  the  beginning  and  it  is  going  to
 deepen  more  and  more,  Yoy  pass this  budget,  impose  these  taxes  and  ercate
 difficultics  and  you  start  the  nation  on
 its  lim  of  journey  towards  greater  and
 greatcr  tension  and  furstration.

 Therefore,  Sir  this  moment  when  this
 House  is  going  to  pass  this  Budget  will
 remain  as  the  dismal  hour  in  the  history of  this  nation  marking  the  beginning  of  a
 course  of  destructive  march  which  will
 end  upin  complete  demolition  of  the  eco-
 momy  of  this  country  and  a  reaction
 which  will  not  be  very  edifying  to  the  na-
 tion,  I  am  sorry,  have  got  to  be  a
 witness  to  this  tragic  incident.

 With  thcse  words,  I  oppose  the  motion.

 SHRI  M.  KALYANASUNDARAM
 (Tiruchirapalli):  Sir,  we  have  gone
 through  the  whole  process  in  adopting the  Budget  and  now  passing  the  Finance
 Bill.  I  do  not  know  what  effect  it  is.
 going  to  have  on  the  Finance  Minister
 and  the  Government  at  this  late  hour.
 Nevertheless,  1  want  to  bring  to  his  notice
 a  few  points.  Member  after  Member  on
 this  side  spoke  especially  about  the  tax
 on  electricity,  coal  and  coke.  Sir,  this
 Government  is  not  tited  of  saying  that
 they  are  having  a  new  starategy  directed
 to  the  improvement  of  rural  economy,
 want  to  caution  the  Finance  Minister
 that  this  going  to  ruin  the  rural  economy,
 especially  the  tax  on  electricity.  It  will be  bettcr  and  useful  for  the  Finance  Mi-
 nister  and  the  Central  Government  to  draw
 leasons  from  the  recent  agitation  that  took.
 place  in  TamilNadu.  Itis  not  sudden. It  is  a  containuation  of  the  agitation  that took  place  in  ‘1972.  During  that  agitation
 also  all  the  parties  supported  it.  Includin
 the  late  Kamaraj  all  stood  together  an
 supported  the  agitation.  22000  far-
 mers  went  to  the  jail  and  7  lives  were
 lost  during  that  agitation  because  the
 State  Government  tried  to  increase  the
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 tariff  for  pump  sets  by  one  paisa  per  unit.
 Now  it  is  76  paise  per-unit.  Eight  jakbs of  pumpsets  Lae  there.  The  tee  पल

 rapes

 fenced  by  the  farmers  in  the  lift
 tion  area  should  be  sympathetically

 understood.  They  invest  a  lot  of  money.
 “They  do  not  get  proper  return  and  they are  not  assured  of  remunerative  prices. “The  Government  does  not  provide  help  in
 respect  of  lift  irrigation.  It  is  they  who
 have  to  invest  themsclves  without  being “sure  of  the  return.  That  is  why  the  agita-
 ‘tion  has  taken  place.  It  is  not  yet  settled.
 It  will  continue  and  I  do  not  know  how the  State  Government  is  going  to  tackleit.
 When  this  burden  is  also  added,  the

 ‘State  Government  is  going  to  be  in  28
 miserable  position.  There  is  no  use
 ‘helping  the  State  Government  by  sending
 army  from  here.  Do  not  use  the  army  for ‘the  purpose  of  dealing  with  an  agitation
 ‘by  workers  and  peasants.  Let  the  army at  least  remain  outside  the  Party  Politics
 and  do  not  use  them  for  suppressing  mass ‘action.  Learn  the  lessons  hom  what  is
 happening  in  other  countries.  If  you  in-

 volve  military  in  these  matters,  then
 you  will  be  doing  great  harm  to  this
 country.

 Let  me  come  to  the  effect  of  this  elec-
 ‘tricity  tax  on  the  farmers  and  on  the  State. The  previous  speakers  also  have  explained
 about  the  State-Centre  relations.  The
 ‘Se  h  Fi  Commissi  is  yet  to
 submit  its  report.  A  decision  will  have
 to  be  taken  on  those  things.  The  States
 are  expected  to  get  more  resources  as  a
 result  of  that  recommendation.  Now,
 the  Fi  Mini  is  taking  away  what- ever  they  have  got  already  by  imposition
 of  this  tax.  Even  now  it  is  not  too  late. I  would  appeal  to  the  Finance  Minister
 to  have  re-thinking,  and  at  least  sec
 whether  he  can  exempt  that  portion  of
 eletricity  used  for  pumpsets  and  for  small
 and  cottage  industries  from  the  cffect  of
 this  additional  tax.  Something  must  be done.  Coke  is  also  brought  into  this.
 It  is  going  to  affect  people  in  the  far  South.
 They  are  very  short  of  coke.  Small
 foundrics  are  in  great  difficulties.  The
 additional  tax  on  coal  will  affect  small
 foundries,  and  workers  who  are  employed
 in  them.

 I  would  also  make  an  appeal,  in  this
 ion,  to  the  Fi  Minister.  le

 ‘should  come  to  the  rescue  of  cottage  indus-
 tries  like  cigar,  tobacco,  tannery  and others,  The  cigar  industry  in  Tamil Nadu,  especially  in  Tiruchi—which  is
 my  constituency—  was  a  famous  one.  It
 is  now  languishing,  because  it  is  subjected
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 request

 the  कप  Minister consider  this  and  give  retief  to  the  cigar dustry,  so  that  it  can  survive.

 With  ard  to  the  import  of  gold,  I
 find  Mr.  bd  A.  Pai  welcoming  it.  He
 advanced  some  r  by  e.g.  that  it  will
 give  some  employment  to  our  gold- smiths;  but  he  missed  the  point,  By the  import  of  gold,  who  will  be  bene- fitted?  Not  that  I  am

 psa  aay  2
 to  it. But  my  point  is  that  the  g  who are  working,  should  get  the  benefst. Goldsmiths  “are  languishing.  They  do not  get  gold,  and  they  do  not  get  adequate employment,  because  of  the  high  cost  of

 gold.  Who  will  be  benefitted  by  his e?  Big  like  Surajmull will  be  benefitted.  I  would  suggest  that
 distribution  system  be  evolved,  so  that the  actual  buyer  i.e.  the  actual  user  of a ornaments  is  able  to  get  gold;  and  some
 quota  must  be  fixed  for  the  goldsmiths. Cards  should  be  issued  to  the  goldsmiths, Already  they  are  registered  with  the
 Gover  Cards  should  be  issued  to the  actual  goldamiths,  so  that  they  can  get more  employment  avenues.

 SHRI  VINODBHAI  B.  SHETH
 (Jamnagar)  ;  I  rise  to  welcome  the  Finance Bill.  Some  impressions  have  been  created by  the  speeches  of  some  hon.  Members. There  was  the  very

 powerful  speech  of Mr.  Stephen.  It  could  not  give  me  satis- faction.  He  says  that  equity  shares  held  by small  persons  should  compulsorily  be invested  in  the  corporate  sector.  If  small amonts  of  Rs.  §,000/-  or  Rs.  0,000/-  are invested  in  the  corporate  sector,  without
 any  hitch  those  persons  can  get  dividends from  these  companies.  Of  course  I  have made  a  suggestion  forthe  expansion  of
 equities  of  all  companies.

 Mr.  Stephen  has  unnecesarily  brought in  the  Centre-State  relations.  Mr.  Patel is  not  going  to  take  all  the  collections  only to  the  Central  exchequer.  Ultimately, the  benefit  is  going  to  be  distributed  to  all the  States.

 Mr.  Kalyanasundaram  says  that  the
 proposals  will  ruin  the  rural  economy.  I am  surprised  to  learn  this.  Nobody  has taken  cognizane  of  our  Finance  Minis. ter’s  remarks  made  in  the  afternoon,  i.e., when  he  said  that  he  was  earmarking  41, of  the  budget  allocations  for  the  expansion of  dairies,  rural  roads  and  irrigation.

 For  the  first  time,  we  have  a  very  bold
 budget.  ह (अ  is  a  bold  Finane  Bill,  We are  thinking  of  importing  gold.  This
 will  give  not  only  cmployment  to  gulds- to  heavy  exicse  duty.  The  entire  tob

 industry  in  the  South  is  run  by  the  workers. ‘This  should  9:  exempt  from  excise  duty.
 ths,  but  it  is  anti-inflationary  and  em-

 ployment  Fj
 nted,  Certain  features ave  not  been  looked  into.  For  instance
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 they  have  liberalised  the  concession  to
 et  out.  residential  buildings  from  Rs.  ‘1,200 to  Rs.  2,400.  Nobody  bothers  from  the
 Opposition  to  appreciate  this.

 Then,  the  amendment
 oS  =

 section  ge  (7)
 (4)  the  depreciation  to  40  per cent,  which  will  give  a  boost  construction
 of  houses  for  employees.  The  relief
 under  section  95-B  is  welcome.  It  will
 boost  the  export  market.  Of  course,  it
 is  a  support  measure;  it  is  no  privilege.

 Section ०  85
 CC(ay  is  now  amended,  It

 is  moat  come.  Of  course,  when  this
 amendment  is  made,  it  should  not  be  mis-
 used,  The  fiscal  authoritics  will  have  to  be
 very  careful  and  quick  in  disposal.  Be-
 cause,  when  you  apply  for  exemption under  sections  t  and  88G  for  charitable
 institutions,  a  lot  of  time  is  taken

 by
 the

 Government.  I  would  request  that  dona-
 tion  in  kind  should  also  be  given  some
 exemption,

 The  estate  duty  limit  has  been  extended
 rom  Rs.  50,000  to  Rs.  t  lakh.  This  is

 one  of  the  overdue  concessions  given in  the  Finance  Bill.  After  reading  the
 newspapers,  I  find  that  most  of  the  sug-
 gestions  given  by  the  public  have  been
 accepted  by  our  Finance  Minister,  parti-
 cularly  the  suggestion  regarding  capital
 gains  tax  for  investment.

 Shri  Venkataraman  was  very  scared  re-
 garding  the  omission  from  section  80-A(4) ofHUF.  This  is  enlargement  of  the  benefit
 to  HUF,  because  it  was  available  only  to
 the  individuals  so  far.  I  think,  on  the
 contrary,  we  should  welcome  this  amend-
 ment.

 One  of  the  most  important  aspects  which
 they  have  conveniently  forgotten  to  men- tion  is  the  ption  of  industries  upto Rs.  5  lakhs  from  the  Central  excise  duty. This  cxemption  upto  Rs,  5  lakhs  will  do
 away  with  unnecessary  formalities  and  will be  welcomed  most  by  the  small-scale  indus-
 tries  in  the  country,  This  exemption  was
 not  given  till  now,  in  spite  of  repeated
 requests  from  the  small-scale  industries. In  fact,  it  fell  into  deaf  ears.

 It  is  good  that  some  of  the  3  tions
 made  ie  were  accepted.  Generally, most  of  the  amendments  to  the  Finance
 Bill  are  in  conformity  with  the  manifesto
 of  the  Janata  Party.  I  would  request  the
 hon.  Members  of  the  opposition  to  appre- ciate  it.

 क्री  प  नाथ  सिह  यावय  (प्रत'पगढ़):
 अध्यक्ष  महोदय,  मैं  फिनांस  बिल  का  समर्थन
 करते  हुए  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की
 झोर  भाकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  जनता

 पार्टी  की  सरकार  को  बने  तेरह  महीने  हो
 बे  हैं,  लेकिन  धभी  तक  भ्रारक्षण  की  नीति
 स्पष्ट  नहीं  हुई  है,  जिस  के  कारण  बिहार
 झौर  उत्तर  प्रदेश  में  दंगा-फसाद  भौर  हिंसा
 की  धटनायें  हो  रही  हैं  ।  जो  साधनहीन  हैं.
 जिन  के  पास  न  जमीन  है,  न  रोजगार  है  जौर
 न  शिक्षा  है,  उन  के  लिए  इस  बिल  में  कोई
 भी  प्रावधान  नहीं  किया  गया  है  ।

 मैं  सरकार  का  ध्यान  केन्द्रीय  उद्योग
 मंत्री,  श्री  जाजें  फर्नाडडिस  के  अखबार  भें
 छपे  एक  स्टेटमेंट  की  ओर  झाकषित  करना
 चाहता  हूं  ।  यदि  सरकार  ज्यादा  समय  न  ले
 कर  तत्काल  इस  नीति  की  घोषणा  करे,  तो
 इस  देश  में  जो  दस  पंद्रह  करोड़  दबे-पिछड़े
 साधनहीन  लोग  हैं,  उन  को  काम  मिलेगा  1
 श्री  जाज  फर्नानडिस  ने  जनता  पार्टी  को  एक
 छः  सूत्री  कार्यक्रम  दिया  है,  जिस  के  बारे  में
 उन  का  स्टेटमेंट  हाइस्स  थ्ाक  इंडिया,  22
 अप्रैल,  के  फस्टें  पेज  पर  छपा  है।  उन  का
 सुझाव  है  —

 “Job  reservation  for  all  socially  and
 edueationally  weaker  sections  and
 for  women.  Sixty-five  per cent  of  the  jobs  must  be  reserved,
 including  the  existing  reservation
 for  Harijans  and  Adivasis.""

 आज  यह  कान्ट्रोवर्सी  चल  रही  है  कि
 भ्ारक्षण  सामाजिक  शौर  शैक्षिक  दृष्टि  से
 हो  या  इकानोमिक  दृष्टि  से  हो  ।  प्रध्यक्ष
 महोदय,  जब  श्राप  जस्टिस,  सुप्रीम  कोट  थे,
 तो  भापने  यह  रूलिग  दिया  था  कि  जो  सोशली
 और  एजूकेशनली  बैकवर्ड  हैं--आझाप  ने
 इकानोमिक  शझ्राधार  की  बात  नहीं  कही  है-
 आटिकल  (13)  4  के  झनुसार  रिजर्वेशन  का
 उन  का  हक  है  श्राप  की  यानी  सुप्रीम  कोर्टे
 की  यह  रूलिंग  यह  है  —

 उस  बैच  में  जस्टिस  के०  एस०  हेगड़े;
 जस्टिस  ग्रोवर  शझ्लौर  जस्टिस  शाह  थे।

 “Mr,  Justice  K.S,  He  (now
 Sp

 eaker  of  the  Lok  oh ha)  sitting
 long  with  Mr.  Justice  J.C.  Shah

 and  Mr.  Justice  A.N.  Grover,
 upholding  the  aforesaid  view
 observed  :
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 [श्री  रूप  नाथ  पिह  यादव]
 “The  classification  of  backward  classes

 on  the  basis  of  castes  is  within
 the  purview  of  Article

 ६504)
 if

 ‘those  castes  as  shown  to  be  so-
 -cially  and  educationally  back-
 ward.  ee  There  is  no  gainsay-
 ing  the  fact  that  there  are  nu-
 merous  castes  in  this  country which  are  socially  and  educatio-
 nally  backward.  To  ignore their  existence  is  to  ignore  the
 facts  of  life.’  ce

 ये  शाप  के  कितने  प्रगतिशील  विचार  हैं  और
 ये  विचार  सारे  देश  पर  बइंडिंग  हैं,  सारो
 सरकार  पर  बाइंडिग  हैं।  सुप्रीम  कोट  का  जजमेंट
 जब  तक  सुप्रीम  कोर्ट  उस  को  खुद  सेट  एलाइड
 भू  कर  दे  वह  सब  पर  ब।इंडिंग  है,  सरकार
 पर  भी  और  नागरिक  पर  भी  ।  तो  बिहार
 के  अंदर  एक  दो  महीने  से  जो  उपद्रत्र  हो  रहे
 हैं,  हिसा  हो  रही  है,  भ्रभी  औरंगाबाद
 में  तीन  भ्रादमियों  की  जाने  चली  गई  विरोध
 पक्ष  के  उपद्रव  में,  इस  को  समाप्त  करने  के
 लिए  मैं  चाहुंगा  कि  सेंट्रल  गवनेमेंट  इस  पर
 झमपनी  नीति  की  घोषणा  कर  दे  और  इसी

 -के  तहत  एक  रूलिंग  सुप्रीम  कोर्ट  की  श्रौर
 कोट  करूंगा  जो  लेटस्ट  रूलिंग  है  जिय  के
 आधार  पर  जार्ज  फर्नाडिस  साहब  कह
 रहे  हैं  कि  65  प्रतिशत  रिजर्वेशन  हो  ।  यह
 सुप्रीम  कोर्ट  971  की  रूलिंग  पेज  770
 बैरा  24  में  है  :

 “that  in  adjusting  the  claim  of  both
 the  weaker  and  the  stronger clements,  the  reservation  for  the
 former  should  be  ordinarily  less than  50%  although  no  flexible
 percentage  should  be  fixed  and the  actual  reservation  must  de-
 pend  upon  the  relevent  prevailing circumstances  in  each  case.”

 इस  का  मतलब  यह  हा  कि  50  से  अधिक
 भी  हो  सकता  है  और  उत्त  से  कम  भी  हो  सकता

 है  1  इप  देश  में  कुल  आबादी  में  श्रगर  जोड़ा
 जाय  तो  90  प्रतिशत  हरिजन  अरदिवासी
 और  पिछड़ी  जातिथों  के  लोग  हैं  जिन  के  नौकरी
 में  एक  प्रतिशत  झादमी  भी  पिछले  तीप  वर्षों

 के  अंदर  क्लास  वन,  क्लास  टू शौर  क्लास
 ग्धी  में  नहीं  आए  हैं  ।  हरिजन  के  तो  एक  दो
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 प्रतिशत  हुए  हैं  लेकिन  पिछड़ो  जातियों  के
 बिलकुल  जीरो  के  बराबर  है।  यह  इन  के  साथ
 बड़ा  भ्रन्याय  है  यह  संविधान  में  है,  सृप्रीम
 कोर्ट  की  रूलिंग में  है  प्रौर  जनता  पार्टी  के
 भैनिफेस्टो  में  दिया  हुआ  है,  तो  इस  में  क्यों
 देर  हो  रही  है  ?  मैं  सरकार  से  कहना  चाहता
 हूं  कि  इस  धारा  को  तुरंत  लागू  कर  दिया
 जाय  |  संविधान  की  धारा  5(4)  झौर
 झौर  i6(4)  में  इन  के  लिए  झारक्षण
 की  बात  कही  गई  है  ।  उत  के  अनुसार

 60  प्रतिशत  सीटें  पिछड़े  वर्गों  क ेलिए  आरक्षित
 कर  देनी  चाहिए  i  तभी  36  हजार  करोड़
 का  जो  यह  बजट  है  उस  का  लाभ  उन  को
 भी  मिलेग।  वरना  इस  सारे  बजट  का  लाभ
 बड़े  बड़े  घराने  के  लोग  उठाएंगे,  उन्हीं  के
 बच्चे  पढ़ेंगे  और  वहो  सरकारी
 नौकरियों  में  लिए  जाएंगे  ।  इसलिए  मैं
 श्राप  के  माध्यम  से  सरकार  से  निवेदन  करना
 चाहता  हूँ  कि  यह  जो  मान्य  नीति  है
 जनता  पार्टी  के  मैनिफेस्टो  में  द- ल  को
 सरकार  बिना  किसी  देर  के  लागू  कर  दें।

 अगर  आप  की  आज्ञा  हो  तो  एक  रूलिग
 में  और  पढ़  दूं  ।  जो  काका  फालेलकर
 आयोग  की  रिपोर्ट  बैकवर्ड  क्लौसिज
 के  संबंध  में  है  उत्त  को  आप  ने  सुप्रीम  कोर्ट
 के  जस्टिस  के  रूप  में  सही  माना  है  ।  मैं  दो
 तीन  मिनट  लूंगा  ।

 “The  contention  is  that  the  list  of
 the  social  and  educational  back-
 ward  classes  for  which  reserva-
 tion  is  made  within  rule  5  is  no-
 thing  but  a  list  of  certain  castes.
 ‘Therefore,  reservation  in  favour
 of  certain  caste  based  on  caste
 consideration  violates  article
 352)  which  prohibits  discrimi-
 nation  on  the  basis  =  of
 caste.  But  it  must  not  be  for-
 gotton  that  caste  is  alyo  a  class  of
 citizen  and  if  the  caste  as  a  whole
 is  socially  and  educationally backward  reservation  can  be
 made  in  favour  of  such  caste  on
 the  ground  of  it  being  socially and  educationally  bavkward
 within  the  meaning  of  article
 154)”
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 Therefore,  through  you  I  request  ‘the
 hon.  Finance  Minister  to  give  a  definite
 reply  to  this  question  of  urgent  public
 importance.

 श्री  गोजिद  राम  सिरी  (सारंगढ़)  :
 अध्यक्ष  महोदय,  भारत  कृषि  प्रधान  देश  है
 और  इसीलिए  हमारे  पुर्वज  कहा  करते  थे
 किन

 उत्तम  खेती  मध्यम  बान ।

 अधम  चाकरी  भीख  निदान  ।

 जनता  पार्टी  के  मैनिफेस्टो  में  भी  कृषि  को
 अधानता  देने  की  बात  कही  गई  है।
 साथ  ही  साथ  पअन्त्योदय  झर  गांधीवादी
 मितथ्ययिता  की  आस्था  को  स्वीकार  करने
 की  बात  कही  गई  है  ।  किन्तु  व्यावहारिक
 रूप  में  देखने  से  मालूम  होता  है  कि  गरीबों
 के  लिए  विशेष  रूप  से  इस  में  कोई  राहत  नहीं
 मिल  रही  है  t  हम  लोग  पने  क्षेत्रों  में  जाते
 हैं,  गांवों  में  घूमते  हैं,  लोग  पूछते  हैं  कि  श्राप
 जो  मृगतृष्णा  दिखाते  हैं  कि  आप  के  लिए
 उद्योग  खुलेगा,  कारखाने  खुलेंगे,  राहत
 मिलेगी,  यह  कब  तक  होगा  ?  ठीक  है,  मैं
 मानता  हूं  कि  तीस  साल  की  बिगड़ी

 हुई  अर्थ-ज्यवस्था  को  आप  एक  साल  में
 ठीक  नहीं  कर  सकते  हैं  परन्तु  उसकी  शुरूआत
 के  लक्षण  शुम  दिखाई  दे  रहे  हैं--ऐसा  भी
 अनुभव  नहीं  हो  रहा  है  t  में  जनता  की  आवाज़,
 जो  उस  क्षेत्र  में  रहते  हैं,  आप  तक  पहुंचा  रहा
 हूं  ।  मेरा  क्षेत्र  अकालग्रस्त  क्षेत्र  है,  जहां  से
 प्रति  वर्ष  75  से  90  हजार  लोग  कमाने-
 खाने  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  के  चिभिन्‍न  ईटों  के
 कारखानों  में  जाते  हैं,  क्योंकि  हमारे  यहां
 उनके  लिये  कोई  उद्योग-धन्धे  नहीं  हैं  शौर
 रोजगार  के  कोई  भी  वसर  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
 उत्तर  प्रदेश  में  उनका  शोबण  इस  प्रकार  से
 होता  है  कि  एक  तरफ  तो  उनकी  बहु-बेटियों  की
 इज्जत  लूटी  जाती  है  शौर  दूसरी  तरफ
 उनका  पैसा  रोक  लिया  जाता  है  t  उत्तर  प्रदेश
 के  पीपल-गांथ,  नैनी,  रायबरेली  में  टों  के
 भद्टों  पर  काम  कर  रहे  मजदूरों  का  पीपल-गांव

 ‘126

 wad  पर  करीब-करीब  i,74  रुपया  रुका

 हुआ  है  क्रौर  उस  शोर  सरकार  का  कोई  ध्यान
 नहीं  गया  है।  यदि  हमारे  क्षेत्र  में  कुछ  कार-
 खाने  खोल  दिये  जायें  और  कुछ  वित्तीय  मदद
 दे  दी  जाये  तो  इन  लोगों  को  खाते-कमाने  के
 लिये  बाहर  नहीं  जाना  पड़ेगा  ।  उस  क्षेत्र  में
 लगातार  7  साल  से  अ्रकाल  पड़  रहा  है

 हमारे  देश  की  कुल  जनसंख्या  में  पिछड़े
 बर्गो  की  संख्या  करोब-करीब  23  करोड़  है,
 जोकि  कुल  जनसंख्या  का  करीब  35  प्रतिशत
 है  |  भ्राज  हम  इस  प्रकार  से  कह  सकते  हैं
 कि  देश  का  हर  सातवां  ब्यक्ति  हरिजन  है।
 कहने  के  लिये  तो  कहा  जाता  है  कि  इनको
 प्रति  वर्ष  जमीन  दी  जाती  है,  उनको  श्रासान
 दर  पर  कर्ज  दिया  जाता  है,  सब्सिडी  दी  जाती
 है,  लेकिन  व्यावहारिक  रूप  में  यह  फायदा
 उन  तक  नहीं  पहुंचता  है,  केवल  55  फीसदी
 तक  यह  फायदा  पहुंचता  है,  बाकी  पता  नहीं  कहां
 चला  जाता  है  ?  इस  बजट  में  24.  05  करोड़
 रुपया  पिछड़े  लोगों  के  कल्याण  के  लिये  रखा  गया
 है,  जोकि  कुल  बजट  की  धनराशि  का
 प्रतिशत  से  भी  कम  है  ।  यह  ंड  के  मुंह  में
 जीरा  के  बराबर  है  -  आप  समझ  सकते  हैं  कि
 पह  वर्ग  जो  सालों  से  पिछड़ा  हुआ  और  दबा

 हुआ  रहा  है,  जोकि  ऑाधिक  शोषण  से  पीड़ित
 है,  उसके  उत्थान  के  लिय  क्या  यह  पैसा  पर्याप्त
 है  ?  इसलिये  मैं  वित्त  मंत्री  जी  से  निवेदन
 करूंगा  कि  वे  इस  वर्ग  के  कल्याण  के  लिये  भ्रधिक
 घनराशि  की  व्यवस्था  करें।  इन  वर्गों  क ेकल्याण
 के  लिये  अभी  तक  जो  छुम्नाछूत  प्रधिनियम  था,
 जिसे  “मानव-सुरक्षा-अधिकार  अ्रधिनियम
 के  नाम  से  बदल  दिया  गया  है,  उसके  इम्प्ली-
 मेण्टेशन  के  लिये  केवल  75  लाख  रुपये  का
 प्राधधान  इस  बजट  में  किया  गया  है,  जोकि
 उनकी  जनसंख्या  को  देखते  हुए  बहुत  ही  कम
 है  7  भाप  ही  बतायें--क्या  इतनी  धनराशि
 से  उसका  इम्प्लीमेण्टेशन  हो  सकेगा  ?  हमारे
 संविधान  के  भ्रनुल्छेद  46  में  भी  कहा  गया  है
 कि  राज्य  के  कमज़ोर  वर्गों,  खास  कर  प्रनु-
 सूचित  जनजातियों  के  शैक्षणिक  झौर  प्राथिक
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 हितों  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जायगा  तथा
 सामाजिक  झन्याय  व  हर  तरह  के  शोषण
 से  उनका  बचाव  किया  जायेगा  ।  इसी  प्रकार
 की  बातें  हमारे  घोषणा-पत्र  में  भी  कही  गई
 हैं।  जब  इस  प्रकार  की  हमारी  नीति  है,  फिर
 क्या  घजह  है  कि  इन  बेचारों  की  लंगोटी  पर
 झ्ाज  भी  धोती  चढ़  नहीं  पाई  है।  श्राज  गांव
 में  महंगाई  के  कारण  लोगों  की  कमर  ढ्  रही
 है  a  शिक्षित  बेरोजगारों  को  बैंकों  में  भट-
 काया  जा  रहा  है।  बैंकों  का  नाम-मात्र  के  लिये
 नेशनलाइजेशन  हुश्रा  है  ।  मैं  तो  कहृंगा  कि
 नेशनलाइजेशन  के  पहले  जो  स्थिति  थी,  उससे
 भी  आज  बदतर  स्थिति  है,  t  मेरे  पास,  मेरे  क्षेत्र
 से  कई  आवेदन-पत्र  शाये  हैं  कि  शिक्षित
 बेरोजगारों  को  ऋण  मंजूर  हुए  डेढ़  साल  हो
 शया  है,  लेकिन  ऋण  भी  नहीं  मिला  हैं  7  मैं
 निवेदन  करूंगा  कि  इस  प्रकार  को  जो  भटकाव
 झौर  मृगतृष्णा  घाली  बात  है,  वह  न  की  जाये,
 बल्कि  बैंकों  को  कड़े  निर्देश  दिये  जाये  कि  उनको
 आसानी  से  ऋण  उपलब्ध  किया  जाये  |
 हरिजन,  आदिवासियों  को  ऋण  देने  की  जो
 बात  है,  उसमें  नियमों  को  शिथिल  किया  जाये
 शौर  उन  की  सिक्‍योरिटी  स्वयं  सरकार  दे,
 तभी  बे श्रागे  ा  सकेंगे  श्राज  वे  व्यापार
 में  नहीं  जा  सकते,  उनके  मज़दूरी  करने  का
 कारण  यही  हैं  कि  वे  श्राधिक  रूप  से  पिछड़
 हुए  हैं,  सामाजिक  रू.  स  पिछड़े  हुए  हैं,  उनको
 उठाना  हमारा  कर्तव्य  हो  जाता  है  ।  जब  से  जनता
 पार्टी  शासन  में  आई  है,  लोगों  की  इच्छायें
 और  आकांक्षायें  बहुत  बढ़  गई  हैं।  इसलिये
 मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  आप  इस  प्य्ण्ड
 में  और  भ्रधिक  रुपया  दें

 बैंकों  के  बारे  में  मैं  एक  बात  और  कहना
 चाहता  हूं  ।  हमारे  गांवों  में  जो  पुराने  उद्योग-
 धंधे  वाले  थे,  जैसे  मोची  थे,  उनकी  जगह
 बाटा  ने  लेली  है,  जो  लोहार  थे,  उनकी  जगह
 टाटा  ने  ले  ली  है,  जो  हमारे  यहां  कुम्हार  भाई
 थे,  जो  बतंन  बनाने  वाले  थे,  उनके  धंधे  की
 हालत  भी  बहुत  खराब  हो  गई  है---इन  उद्योगों
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 को पुनर्जी थिति  करने  के  लिये  भ्रधिक  फाइनेंस
 की  ज़रूरत  है  मैं  यहां  पर  यह  मांग  भो
 करता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकारों
 को  जो  पैसा  देती  है,  हूँ  भी  देखें  कि जिस  मद
 के  लिये  पैसा  दिया  गया  है,  नह  उसमें  खच,
 हो  भी  रहा  है  या  नहीं  तथा  इस  नियम  का
 कड़ाई  से  पालन  किया  जाना  चाहिये  t

 बैंकों  में  रेक्ूटमेण्ट  की  जो  पालिसी  है  वह
 हरिजन  और  भादिवास्ियों  के  लिये  थोड़ी
 शिथिल  की  जाये।  जिस  प्रकार  से  पी०  एम०
 टी०  की  परीक्षा  में  उनको  कुछ  प्रतिशत
 अंकों  की  छूट  दी  जाती  है,  उसी  तरह  से
 इनकम  टैक्स,  कस्टग्ज़  तथा  बैंकों  में  जो  भरती
 होती  है,  उसमें  भी  हरिजनों  और  झादि-
 वासियों  को  छट  दी  जाये

 अन्तर्जातीय-विवाह  के  लिये  उदारता-
 पूवंक  धन  दिया  जाना  चाहिये  ताबि  रुमाज
 में  फैली  हुई  झव्यवस्था  दूरहो  सके  मजदूरों
 के  वेतन  भें  आज  काफ़ी  भ्रसमानता  है.  एक
 ओर  हम  कहते  हैं  कि  4  रुपया  या  साढ़े  चार
 रुपया  दिया  जाना  चाहिये,  लेकिन  दूसरी
 ओर  पी०  डब्लू०  डी०,  इरीगिशन  भ्रादि
 विभागों  में  2  रुपया  70  पैसे  से  90  रुपया
 रोज  पर  काम  करा  रहे  हैं  और  इसका  कारण
 यह  बतलाते  हैं  कि  फण्ड्स  नहीं  है

 हरिजन  झौर  आदिव।सियों  को  जो  जमीन
 दी  जाती  है,  वह  बंजर  होती  है,  भ्रन-उपजाऊ
 और  शभ्रसंचित  होती  है,  जिसमें  वे  खेती  नहीं
 कर  सकते  हैं  मैं  चाहता  हूं  कि  इसके  लिये
 आपकी  भोर  से  बैंकों  व  प्रांतीय  शासन  को
 निर्देश  दिये  जायें  ताकि  उनको  धन  आराम  से
 मिल  सके

 स्वर्ण  नियंत्रण  के  बारे  में  मैने  एक  प्रश्न
 पूछा  था--पभ्रनस्टार्ड  प्रश्न  सं०  4230,
 ता०  6  दिसम्बर,  977--मुझे  अभी  तक
 उसका  जवाब  नहीं  मिला  है  मैंने  पूछा  था
 कि  i962  से  लेकर  भ्रक्तूबर,  977  तक
 कितने  स्वर्णकार  प्रभावित  हुए  हैं  तथा  उनके
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 रिहिविशिडेशन के  1८...  कैल्द्रीय  सरकार  ते

 बल“ कास  किया  है  तथा  इस  मियंत्रण  से
 ह...  फायदा  कौर  छसके  म'  चलते  रहते  से
 क्या  नुकसान  है  ?  लेकिन  क्सी  तक  मुझे
 इसका  जवाब  नहीं  मिला  है।  झाज भी जो भी  जो
 समाल्य'  स्वर्णेकार  है,  उनके  रिहैघिलिटेशन
 के  लियेकोई:काम  नहीं  हुआ  है  t  इस  कामूस से
 ज्न्हें  कोई  राहत  नहीं  मित्र  रदह्दी है  7  इस  तरह

 की  पेटीशन'  स्वर्णकारों  की  तरफ  से  मेरे  पास
 1... अ  हुई  है

 श्रन्त  में  वित्त  मंत्री  जी  से  मैं  यह  निवेदन
 करना  चाहता  हूं--हमारे  संसद  सदस्यों  को
 जो केतन  भौर  भत्ता  दिया  जाता  है,  वह  बहुत
 ही  कम  है  ny  कई  राज्यों  में  यहां  से  ज्यादा
 तनख्वाह  भौर  सुविधायें  दी  जाती  हैं  ।  हम  लोगों
 को  जो  500  रुपया  बेतत  और  एलाउंस  का
 मिलता  है,  उसनें  से  टेलीफोन,  मकान  का
 किराया,  शाने  जाने  वाले  मेहमानों  का  खर्च
 चला  जाता  है  1  न  पत्नी  के  लिये  पास  की
 सुब्रिवा  है,  न  काल-बच्चों  के  लिये  कोई
 सुविधा  है,  इतने  वेतन  में  से  क्या  हम  खायें
 और  #8  जमता  की  सवा  करें।  उत्तर  प्रदेश  में
 एक  एम०  एल०  Co  और  एम.  एल  सी०  को

 l  हजार  र्फ्या  बेंतन  मिलता  है  और  हमको
 भी  करीब-करीब  उतना  ही  मिलता  है  1  मेरी
 वित  मंत्रीजी  से  प्रार्थना  है  कि  वें  इस  झोर
 ध्यास  दें  और  कऋ्रधिक  धन  दें,  जिससे  हम
 प्रधन्‍नता  और  ईमानदारी  से  काम  कर  सके  t

 an  शज्दों  &  साथ,  इस  ाणा  से  कि  संत्री
 जी  इन  सुझावों  की  ओर  ध्यान  देंगे,  मैं  इस
 बिल'  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 SHRI  H.M.  PATEL:  We  have  dis-
 cussed  the  budget  new  fairly,  fully,  tho-
 roughly  and  exhaustively.  I  am  sorry
 to  say  that  the  first  aker  in  the  third
 reading  the  Leader  oO f  the  Opposition,  is
 not  here.  I  had  hoped  that  he  would
 have  been  here  because  he  said  a  number
 of  things  to  which  at  Icast  he  should
 have-waited  to  listen  to  what  I  had  ta  say in  amswer  to  his  observations.  Some  of
 them.  were  extremely.  provocative,  because he  attsibuted  motives.  I  do  not  mind

 Criticism.  If  he  had  begun  by  sayin, that  this  is  a  useless  budget  or  something to  that  effect,  I  woud  not  mind.  But  to say  that  various  pOisions  have  been  in-
 cluded  in  the  budget,  in  the  Finance  Bill, which  have  some  ulterior  motives  to  assist some  special  organisions,  some

 ,  some  industrial  h  By  what  ri had  he  to  make  such  an  insin.  = There  was  nothing  in  it.  He  lives  in an  atmosphere  of  intrigue,  suspicion  and casting  motives,  That  is  how  he  has  been
 brought  here;  that  his  party’s  motive.
 Otherwise,  where  is  the  necessity  *or  say. ing,  what  was  the  need  for  saying  that  if  in the  capital  gains  certain  changcs  are  made then  they  are  made  only  to  Ponelit  some
 people  What  is  that  particular  pro- vision  that  those  who  make  investment  in
 new  venturs,  in  now  companies  com-
 ing  foward  for  investment  and  those  who invest  in  it,  will  be  allowed  certain  tax
 concessions  ?  Is  this  for  the  bencfit  of any  industrial  house?  My  hon.  friends anumber  of  them,  sitting  opposite  wou  Id
 say,  no.  Itis  definitely  in  he  intercst  of
 any  body  or  smaller  people  who  would investin  this.  They  get  tax  benefit.

 Now,  in  any  casc,  even  that  is  not  so. Hc  had  no  business,  whatsoever,  to  make
 any  such  suggestion,  But  thatis  not  the
 only  thing.  He  sajq  on  other  things  also
 similarly.  But  since  he.is  not  herc,  it  would
 perhaps  not  be  proper  for  me  to  say  more in  that  particular  context.  He  said  that the  entire  budget  scheme  now  and  _  the
 last  year’s  was  designed  to  help  industrial
 houses.  He  said  ;  the  industrial  houses
 could  go  to  rural  areas.  Iam  glad  to  see
 that  Mr.  Stephen  has  come  in.  He  said that  we  suggested-—last  year’s  budget-— that  industrial  houses  may  be  given  a
 certain  concessions  in  order  that  they  may do  rural  development  work.  That  he
 thought  was  very  dangerous.  But  now
 he  said  that  we  had  gone  a  step  further.
 We  have  said  that  they  may  mage  some
 contribution  to  autheriscd  institutions
 which  work  for  rural  development.  For
 that  also,  they  would  get  concession.  He
 thknks  that  this  is  the  most  monstrous
 thing  that  could  have  been  done.  He  is
 apprehensive  of  all  manner  of  things. This  is  a  door  o

 pes
 to  a  vast  amount  of

 corruption.  am  afraid  he  is  a  very
 wrongly  informed  and  he  has  not  taken
 the  trouble  to  study  the  scheme.  Ob-
 viously,  again  he  is  unfortunately  so
 steeped  in  this  particular  atmosphere  of
 corruption  that  he  cannot  get  out  of  it.
 Otherwise,  he  would  not  have  said  that.
 Otherwise,  he  would  have  seen  that  the
 industrial  houses  going  into  the  rural
 area  for  rural  development  work  or  the
 specialised  organisations  which  are  going
 to  do  this  rural  development  work  arc
 going  to  be  approved  by  a  prescrived  au-
 thority.  Ofcourse,  then  he  says  that  the
 prescribed  authority  might  be  approach-
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 able.  Why  does  he'suggest  ‘this  ?

 Why does  he  think  that  it  is  going  to  be  80
 Has  he  any  reason  to  think  s0  a  Has  he
 any  reason  to  go  into  the  question  of  who
 is  the  prescribed  authortiy,  if  he  has  taken
 the  trouble  to  see  this  ?  Then  what  he
 says  is  that  all  the  highest  officers  of  the
 Government  of  India  are  going  to  be
 approachable.  So,  was  I  wrong  when
 I  said  that  only  jaundiced  cyes  could  see
 these  things  ?  Nobody  else  could  do  it
 because  there  is  nothing  in  it,  there  is  no
 such  thing.  It  is  not  for  the  benefit  of
 industrial  houses;  it  is  for  the  benefit  of
 rural  areas  and  rural  development  work.
 The  rural  development  work  is  going  to  be
 stimulated  by  this.  Merely  because  you
 go  on  insinuating  in  this  manner,  it  will
 not  go  in  any  different  dircction.

 He  then  proceeds  to  say  that  all  this
 business  is  solicitude  for  the  rich,  not  for
 the  common  man.  Coming  from  Kerala,
 perhaps,  he  docs  not  understand  the
 meaning  of  the  word  ‘Janata’.  The  very
 party  itsclfis  meant  for  the  common  man.
 My  friend  comes  from  the  area  where  the
 word  ‘Janata’  is  not  known,  But  I  would
 enlighten  him  on  this  that  ‘Janata’ means  the  ordinary  man,  the  people.

 SHRI  0.  M.  STEPHEN  :  I  know  the
 meaning.  (interruptions).

 SHRI  H.M.  PATEL:  I  am_  very
 glad  he  has  made  this  great  discovery.
 If  you  know  that,  then  you  should
 know  that  the  party  which  standsfor  people also  gocson_  working  for  the  pcople  and  is
 interested  only  in  the  welfare  of  the ie  people. But  being  interested  in  the  welfare  of  the
 ordinary  man  docs  not  mean  that  you  do
 injustice  to  those  who  are  rich.  That
 does  not  mean  that.  You  may  say  that the  rich  should  not  be  favoured.  But  I
 would  like  him  to  show  where  we  have
 shown  any  special  favour,  None  at  all. We  go  on  the  basis  of  the  main  objective, The  objecive,  as  I  said,  in  this  particular matter  was  rural  development  what  was, the  objective  in  the  matter  when  he  talked
 about  capital  gains  concessions  ?  It  was
 not  for  the  purpose  of  benefittting  only the  rich.  The  objective  was  that  those
 who  are  less  rich,  those  who  have  some
 assets  which  are  tied  up  and  immobilised, could  release  them,  so  that  the  immobilised
 money  comes  into  circulation  for  the  pur-
 pose  of  investment.  what  is  our  greatest need  today  ?  Itis  investment  which  is  the
 Greatest  need.

 He  proceeded  again  to  insinuate  that
 the  entire  concept  of  electricity  duty  was
 to  encroach  on  the  States’  rights.  I
 think  he  might  have  given  the  Janata
 coment

 some  credit
 ix

 a  reasonable
 of  farsightedn  t  inne  ds
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 well  what  the  States’  rights  ाद

 and  the  Centre's’  rights  are.
 -You  may  take  a  different  view  of:the  law. on  the  basis  of  which  I  have  said  that  the
 electricity  duty  is  perfectly  justified’  the:
 Centre  has  the  right  to  levy  it  on

 roduc tion.  But  his  point  is  that.  this  is  ‘pre-
 Git toe  fg  cncronshing  ca  these

 presser
 t  this  is  encroaching  on  their  preserves I  would  like  to  ask  this  of  my  hon,  friend.

 Ultimately  are  the  State  Governments’  de-
 pia  =  =  300  7  Rchaprd

 in  any
 bate  4

 Have  they  been  constrained  in  the  last
 two  years?  Has  not  the  Central  Govern.
 ment  e  out  of  its  way  in  order  to  see that  fancial  facilities  are  given  to  see
 that  their  development  plans  are  not
 curtailed  in  any  manner  whatsoever  in
 spite  of  the  fact...

 SHRI  M.:  KALYANASUNDARAM:
 ‘What  did  you  do  in  the  case  of  cyclone relief?  Was  thé  amount  paid  towards
 cyclone  relief  not  accounted  against  Plan
 allocations?

 SHRI  H.  M.  PATEL:  I  am  sorry  to
 say  that  Mr.  Kalyanasundaram  does  not
 understand.  Although  it  is  true  that
 was  also  the  feaul  t  of  the  particular scheme  of  financial  relief  in  the  event  of
 calamities  beyond  which  we  could  not  go. Nevertheless  we  did  this  we  gave’  the’
 money  and  said  that  it  was  an  advance
 it  was  against  subsequent  Plan  contribu-
 tions.  But  he  forgets  what  I  said  in  this
 House  that  we  would  not  allow  this  fact
 that  the  large  finances  will  have  been
 drawn  and  utilised  for  purposes  of  natural
 calamities  to  come  in  the  way  of  develop- ment  plans  of  any  of  those  States.  What- ever  are  the

 orment  P
 lans  we

 will  see  to  it  that  they  are  le  possible to  the  fullest  extent.
 We  do  not  indulge  in  this  kind  of  sub-

 terfuges  as  my  Hon.  friend  used  to.  We
 meant  what  we  said.  When  we  said  we
 will  assist  the  State  Governments  so  that
 their  development  plans  do  not  suffer, we  did  exactly  what  those  words  meant, and  the  development  plans  were  approved to  the  fullest  extent.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  Now  that
 he  asked  me  a  question  about  the  State...

 SHRI  H.  M.  PATEL:  No,  I  did  not
 ask  any  question.  I  do  not  yield.

 SHRI  GC.  M.  STEPHEN:  If  you will  permit  me...

 SHRI  H.  M.  PATEL:  There  is  no
 necessity.  I  have  not  mis-understood
 him.  I  understand  him  perfectly.:  He
 spoke  distinctly  as  is  usually  the  case  with
 him.  He  speaks  in  a_  most  forceful

 thing  wi  I  am  rarely
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 able  to  do.  I  think,  therefore,  that  he
 not  need  to  repeat  whatever  he  has
 before,  because  he  can  only  repeat it;  there  is  no  additional  argument  that

 he  can  advance.
 ‘SHRI  C.  M.  STEPHEN:  If  you  do

 not  yield,  I  cannot  say  anything.
 ‘SHRI  H.  M.  PATEL:  I  do  not  yield because  I  do  not  wish  to  give  you  more

 trouble.
 And  this  is  the  most  odd  thing.  When

 I  maintained  that  these  budget  pravi-
 sions  will  not  result  in  inflationary  tenden-
 cies,  that  we  will  be  able  to  contain
 inflation,  that  we  shall  not  allow  prices to  rise  and  that  prices  are  in  fact  stabilised
 today,  he  said  ‘let  the  Finance  Minister
 and  the  Janata  Government  live  in  the
 illusion  of  price  stability’.  We,  Sir,  live
 in  no  illusion,  Unfortunately,  perhaps the  Hon,  Member  was  not  present  when
 I  replied  to  the  debate  and  when
 I  pointed  out  how  the  two  indices’  the
 two  criteria  by  which  you  judge  the
 movement  and  trends  of  prices—the  whole-
 scale  index  and  the  consumer  index—
 both  these  indices  show  clearly  what  the
 price  position  is.  And  both  these  indices
 form  a  method  which  not  only  this  country but  which  the  world  re

 seogpnises.
 Also, these  indices  were  develo,  and  formu-

 lated  by  the  previous  Government  and  the
 commodities  and  items  that  go  into  the
 working  out  of  these  indices  were  also
 determined  by  that  Government.  It
 is  not  a  new  thing  that  we  formulated.
 It  is  on  the  basis  of  this  that  I  maintained
 there  is  price  stability  and  I  would  request
 my  Hon.  friend  and  the  Opposition  to
 bear  in  mind  what  I  said  in  my  budget speech:  ict  them  not  create  a  price
 Psychosis  quite  unnecessarily  and  let
 them  not  keep  on  saying  the  prices  are
 rising  when  they  are  not  rising.  There
 is  no  need  and  end.  in  matters  such  as
 this,  to  try  and  gain  any  political  advan-
 tage  be  it  damages  ie  'y. In  the  national  interest,  I  would  request
 my  Hon.  friends  opposite  to  keep  away
 from  |  propaganda.  It  is a sad  thing.

 ine
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 Members  raised  the  point.  you
 SHRI  H.  M.  PATEL  :  -My  advice  will

 be  the  same  to  him  also.  There  is  no
 necessity  to  indulge  in  such  talks,  when
 it  is  not  so.  My  Hon.  friend  had  said
 ‘go  to  the  market  and  see  whether  the
 prices  of  pulses  have  gone  down’.  Of
 course  they  have  not  gone  down  because
 this  is  one  commodity  where  there  is
 shor  and  there  is  no  way  of  making
 good I  for  the  simple  reason  that  it  is  not
 grown  in  other  countries  whence  we  can
 import  :  it  can  only  be  from  within  this
 country.

 ete,  etc,  Bill
 Shri  Kalyanasundaram  had  ai  few

 points  to  make.  But  he  has
 8  depar

 ted  and
 so  I  think  I  will  not  say  on  that.

 With  these  remarks  I  would
 a that  the  House  may  now  pass  the  Bill.

 MR.  SPEAKER  :  The  question  is  :
 “That  the  Bill  as  amended,  bepassed.”

 The  motion  was  adopted.

 36.45  hres.
 DEPOSIT  INSURANCE  CORPORA-
 TION  (AMENDMENT  AND  MIS-
 CELLANEOUS  PROVISIONS)  BILL.

 '~“THE  FINANCE  MINISTER  (SHRI
 H.M.PATEL)  :  I  beg  to  move  :

 “That  the  Bill  to  provide  for  the  ac-
 quisition  and  transfer  of  the  undertaking of  the  Credit  Guarantee  Corporation  of
 India  Limited  in  order  to  serve  better  the
 need  for  providing  credit  guarantee  to
 commercial  banks,  and  further  to  amend
 the  Deposit  Insurance  Corporation  Act,
 1961  and  the  Reserve  Bank  of  India  Act,
 1934  and  for  matters  connected  therewi
 or  incidental  thereto,  be  taken  into
 023°  deration”’.

 Sir,  this  Bill  seeks  to  provide  for  the  ac-
 quisition  by  the  transfer  to  the  Deposit
 Insurance  Corporation  of  the  undertaking
 of  the  Credit  Guarantee  Corporation  of
 India  Ltd.  in  order  to  serve  better  the  need
 for  providing  credit  guarantee  to  commcr-
 cial  banks.

 The  Deposit  Insurance  Corporation
 deals  with  ensuring  the  safety  of  bank  de-
 posits,  It  was  established  on  Ist  January,
 i962  by  an  Act  of  Parliament,  with  the
 object  of  giving  a  measure  of  protection
 to  depositors,  particularly  smal]  deposi-
 tors,  from  the  risk  of  loss
 their  deposits  in  the  event  of  8
 bank’s  inability  to  meet  its  liabilities.
 When  the  Corporation  was  set  up,  @  major
 part  of  banking  in  India  was  in  the  pri-
 vate  sector.  The  State  Bank  Group  was
 also  brought  within  the  purview  of  the
 Corporation  so  that  its  membership  and
 consequential  sup

 pots
 by  way  of  ine

 surance  premia,  of  the  Deposit  Insurance
 Corporation  would  ensure  the  stability
 of  the  private  sector  of  the  banking  system.
 Insured  banks  are  required  to  pay  to  the
 Corporation  premium  at  the  existing  rate
 of  4  paise  per  annum  for  every  hundred
 rupees  of  their  assessable  deposits.  The.
 present  limit  of  insurance  cover  is  Rs.20,000 to  a  depositor  in  respect  of  all  deposits  held
 by  him  in  an  insured  bank.
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 The  ‘Credit  Guara  Corporation  of

 India  Ltd.  was  set  up  in  January,  7977
 under  the  Companies  Act,  956-to  transact the  busirtess  of  guaranteeing  and  indemni-
 fying  ofloans  and  advances  granted  by  the
 commercial  ‘banks,  cooperative  banks  and
 other  financial  institutions.  One  of  the
 objectives  of  nationalization  of  the  74
 major  private  commercial  banks  was  that
 bank  credit  should  be  available  to  the
 weaker  sections  of  the  -society,  e.g.  small
 farmers,  smal!  industrialists,  self-employed
 persons  and  small  transport  owners  an
 workers,  in  a  much  greater  degree  than
 hitherto,  While  the  seheme  operated  by the:Gredit  Guarantee  Cerporation  of  India
 is  optional,  a  bank  wishing  to  join  this
 scheme  is  required  to  bring  its  entire
 lending  to  the  specific  sectors  within  the

 hi  !  cial  banks  have  joined the  scheme  in  view  of  its  advantages.

 As  the  objectives  of  the  two.corporations are  cognate,  in  that  both  seek  to  protect banks  and  depositor  and  since  the  resources
 of  the  Deposit  Insurance  Corporation  are
 relatively  larger  as  compared  to  the  risk
 carried  by  it,  while  those  of  the  Credit
 Guarantee  Corperation  of  India  Ltd.
 are  relatively  smaller,  it  is  considered
 advantageous  to  transfer  the  undertaking of  the  Credit  Guarantee  Corporation  of
 India  Ltd.  to  the  Deposit  Insurance  Cor-
 poration  which  will  be  renamed  as  the  De-
 posit  Insurance  and  Credit  Guarantee
 Corporation.

 At  this  stage,  while  commending  the  Bill
 for  consideration,  I  shall  confine  myself  to
 the  relatively  more  important  provisions. For  the  take  over  of  the  undertaking  of  the
 Credit  Guarantee  Corporation  of  India
 Ltd.,  by  the  Deposit  Insurance  Corpora-
 tion,  it  is  proposed  to  provide  for  the
 payment  by  the  Corporation  to  the  C.G.C.I
 by  way  of  an  of
 Rs.  2  crores  (which  is  equal  to  the  total
 paid  up  capital  of  the  pany).  The
 Deposit  Insurance  Corporation  will  take
 over  all  the  assets,  liabilities  and  business
 of  the  company.  Provision  has  also
 been  made  for  the  winding  up  of  the
 C.G.C.I.  by  the  Central  Government  in
 course  of  time.  The

 ae  oa
 Insurance

 Corporation  will  carry  the  business  of

 on
 paymen

 t  of  prescribed  fees.  The
 it  Guarantee”  Scheme  for  small  scale

 industries  which  is  administered  by  the
 Reserve  Bank  of  India  on  behalf  of  the
 Centra]  Government,  will  continue  to  be
 so  administered.  Hi  »  an  enabli
 Pe ee  ciudad

 in  the  Bil
 at  the  en!  .  tion  may  act

 as  the  agent  for  the  Central  Government
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 in  guarantocing the  oveilit  facilities  grammed ‘to  the  small-scale  industeics-concemed
 by  the  ‘Gredit  institutions  at  a.  later

 stage.  said  craggy  son
 capital  of  the

 Deposit  urance  rporation  is  pro- Posed  to  be  increased  from
 open

 crores to  Rs.  15  crores  in  view  of  the  itional
 business  which  the  Corporation  would have  to  undertake  after  the  transfer  of
 the  undeaking

 of  the  Cretlit.  Guarantee
 Corporation  India.  The  Bill  also
 includes  certain  amendments  to  the
 Deposit  Insurance  Corporation  Act.  which are  considered  n  in  the  light  of
 the  experience  gained  in  the  administra- tion  of  the  Ket.

 Without  taking  more  time,  I  commend it  to  the  House  and  I:  move.

 MR,  SPEAKER:  The  question  is  :

 “That  the  Bill  to  provide  for  the
 acquisition  and  transfer  ofthe  undertaking of  the  Credit  Guarantee  Corporation  of
 India  Limited  in  order  to  serve  better
 the  need  for  providing  credit  guarantec
 to  Geemiecal  beaks,  and  further  to
 amend  the  Deposit  Insurance  Corporation
 Act,  1961,  and  the  Reserve  Bank  of  India
 Act,  19345  and  for  matters  connected
 therewith  or  incidental  thereto,  be  taken
 into  consideration.”

 The  motion  was  adopled.

 MR.  SPEAKER  :  Now,  we  take  up clause  by  clause  consideration.

 There  are  no  amendments.

 So,  the  question  is  :

 “That  clauses  2to  9  stand  part  of  the
 Bill.’

 The  motion  was  adopted.
 Glauses  2  to  Q  were  added  to  the  Bill.

 MR.  SPEAKER  :  Now,  the  question  is:

 “That  clause  t,.the  Enacting  Formula
 and  the  title  stand  part  of  the  Bill.”

 The  motion  was  adopted.
 Clause  a  the  Enacting  Formula  and  the  title

 were  added  to  the  Bill.

 SHRI  H.M.  PATEL  :  I  move  :

 “That  the  Bill  be  passed.”
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 MR.  SPEAKER  :  The  question  is  i

 “That  the  Bill  be  passed.”
 The  motion  wus  adopted.

 HRI  B.  SHANKARANAND
 (Chikkodi)  Itshould  be  “The  Bill,  as
 amended

 MR.  SPEAKER  :  No,  no,  there  are  no
 amendments  to  the  Bill

 SHRI  G.M.  STEPHEN  (Idukki)  :
 Now,  Mr.  Patel  is  satisficd  that  we  are  very
 co-operative.
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 MR.  SPEAKER  :  Yes,  you  are  very  co-
 operative.

 SHRI  H.M.  PATEL  :  I  thank  you.
 MR.  SPEAKER  :  Now,  we  have  finished

 the
 day

 's  business  and  for  the  first  time  we
 urning  much  ecarlicr  than  the

 time.  Now,  the  House  stands
 adjourned  til]  उा  a.m.  on  and  May.

 16.  $2  hrs.
 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven

 of  the  Clock  on  Tuesday,  May  2,  :978/Vaisekha
 I2,  3900  (Saka)


